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निवेदन 


छपने राज्य का खुयाग्य नागरिक बनने का प्रयत्न करना 
प्रत्येक व्यक्ति का कतंष्य है। इसके लिए ध्याघश्यक है कि प्रत्येक 
बालक बालिका के इसके लिये समुच्नित शित्ता मित्ते । माध्य- 
मिक स्कूलों में पढ़ने घाले सब घिद्यार्थियों का यह जानना 
चाहिये कि हमारे देश में केसी शासन पद्धति प्रचतित है, किन 
किन परिवतंनों के बाद, किस प्रकार यद्द अपने वर्तमान स्परूप 
में ध्याई है, राज्य के भिन्न भिन्न कार्य क्‍या हैं, ओर हम उनमें 
क्या भाग ले सकते हैं | टिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में, मध्यप्रान्त में 
इस घिषय की शिक्ता की ओर पिशेष ध्यान दिया जाता है। पहाँ 
हाई स्कूल की दसपीं और ग्यारहवीं श्रेणी में भूगोल लेने पात्ते 
विद्याथियों के प्रारम्भिक इतिहास (छाए ए पि780079) 
का विषय लेना होता है, जिसके अन्तर्गत उपर्यक्त विषयों का 
समावेश है । उसी को लक्ष्य में रख कर यह पुस्तक लिखी गई 
है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखना शध्याधश्यक था, अतः 
इस पुस्तक के प्रथम दो परिच्छेद तो ऐतिहासिक हैं ही, शझागे 
के परिच्छेदों में भी उसका यथा-सम्भष ध्यान रखा गया है। 
इस बात का प्रयल किया गया है कि पाठ्य क्रम सम्बन्धी 
कोई भी बात छूटने न पावे, झोर साथ ही किसी प्मनावश्यक 
बात रे पुस्तक का ह्याकार न बढ़े। 

इस सम्बन्ध में एक अपचाद उल्ल्तेखनीय है। पाठ्य क्रम में 
सन्‌ १६१६ ह० तक की घटनाओं तथा उक्त घर्ष के कानून के 
ध्यनुसार स्थापित शासन पद्धति का उल्लेख है । यदि उसका 
अत्तरशः पालन किया जाता तो पुस्तक ध्यधूरी रहती । इसलिए 


( ख ) 


सन्‌ १९३५ ई० तक की घटनाओं, तथा उक्त घ्ष के घिधान 
के अनुसार स्थापित शासन पद्धति का भी संक्षेप में समावेश कर 
दिया गया हे; ओर, अन्य पाझ्य विषय से डसकी भिन्नता सूचित 
करने के लिए घह अंश छोटे टाइप में छूपाया गया है। जो 
विध्ार्थों चाहें, वे उसे छोड़ भी सकते हैं। में तो समभता हूँ कि 
शित्ताधिकारी निकट भविष्य में पाठ्य क्रम में उचित संशोधन 
करेंगे, शोर उक्त विषय का भी उसमें समावेश करने की 
कृपा करंगे। 

ऐसी पुस्तक का आकार बहुत कुछ नपा-तुला होने से, लेखक 
के उसमें किसी घिषय की घिशद्‌ चर्चा या शझ्ालोचना आदि 
करने का अघपसर नहीं मिलता । में नागरिकता ओर शासन 
ध्यादि विषयों पर सन्‌ १६१५ ई० से लिख रहा हूँ, झओर इस 
समय मेरी भारतीय शासन, भारतीय जाग्रुति, नागरिक शिक्ता, 
ओोर नागरिक शास्त्र आदि कई पुस्तकों हिन्दी जनता के सामने 
हैं। उनमें से कुछ में मेंने इस पुस्तक में वशित घिषयों पर अपने 
पिचार सपिस्तर प्रकट किए हैं।जिन पविद्याथियों की, इस घिषयों 
की रुचि परीक्ता पास करने तक दी परिमित न हो--ओऔर शआशा 
है, ऐसे घिद्यार्थी काफी संख्या में होंगे--वे सुधिधानुसार उन 
पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं । 

यदि कोई अध्यापक महाशय इस पुस्तक के किसी अंश के 
सम्बन्ध में कुछ खुधार की बात सुनाधषेंगे, तो में उनका बहुत 
कृतज्ष हँगा, ओर अगले संस्क रण के समय उस पर सहर्ष पिचार 
करूँंगा। 
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भारतीय राज्य शासन 


पहला परिच्छेद 
कम्पनी का शासन 


प्राक्धम--इस समय अंगरेजों का भारतथषं में राज्य है, 
झारम्भ में वे यहाँ व्यापार करने के लिये ञ्ाये थे, पीले समय 
ने उन्हें यहाँ का शासक बना दिया। उन्होंने पन्द्रहर्वीं सेलहपां 
शताब्दी में विघिध बढ़िया ओर बहुमूल्य पस्तुओं की उत्पत्ति 
के लिये भारतघ् की ख्याति सुनी थी। उन्हें क्रशः यद्द 
ज्ञात दुष्पा कि भारतवर्ष से व्यापार करके पुतंगीज ( पुतंगाल 
पाले ) और डच ( हाल्ेंड निधासी ) खूब लाभ उठा रहे हैं। 
वे भी इस देश से व्यापार करने के ध्धसर की खोज में लगे। 


सेालदवां शताब्दी के उत्तरादड़ तक भी उनकी नापषिक 
शक्ति सामान्य थी। उनका श्धिकार अपने देश इंगलेंड ( ग्रेट 
ब्रिटेन ) तक ही परिमित था, जे एक साधारण सा टाप है। 
किन्तु वे अपना बल क्रमशः बढ़ा रहे थे। सन्‌ १५८८ ई० में 
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इंगलेंड ने अपने प्रबल शत्रु स्पेन पर घिजय पायी, तब से उसका 
सिक्का सारे यारप पर जम गया । पूर्वी देशों का जे व्यापार 
सेलहवीं शताब्दी के अस्सी पं प॒तंगाल पघालों के हाथ में रह 
कर स्पेन के शआआधिपत्य में गया था, उससे अब पअंगरेजों के लाभ 
उठाने का समय ञआ_आला गया । 

अंगरेजों के व्यापार का प्रारम्भ--सन्‌ १६०० ई० में 
अपनी प्रसिद्ध रानी पेलिजेबच से सनद (चाटेर ) लेकर 
लगभग दे सो पअंगरेज ध्यापारियों ने एक कम्पनी बनायी, 
जिसका नाम “ ईस्ट इंडिया कम्पनी ' था। यद्द कम्पनी भारत- 
चर्ष के किनारों पर व्यापार करने लगी। भिन्न भिन्न बन्द्र- 
गाहों पर अपनी कोटठियाँ बनाने के लिये इसने तत्कालीन 
शासकों से जेसे बना अनुमति प्राप्त करने की चेष्टा की। 
सन्‌ १६०८ ई० में कप्तान हाकिन्स सूरत में उतरा । उसने 
सप्नाद जहाँगीर से आगरे में भेंट करके सूरत में कोठी बनाने 
की श्राज्ञा प्राप्त की, परन्तु पुतगाल पालों के षड़यंत्र के कारण 
पिशेष कार्य न हुआ। पश्चात्‌ १६१४ ई० में इंगलेंड नरेश जेम्स 
प्रथम का दूत सर टामस रो जहाँगीर के द्रबार में उपस्थित 
हुआ | पधंगरेज्ञों की व्यापारिक सफलता इसी समय से प्रारम्भ 
होती है। सन्‌ १६३३ ६० में मकत्तीपद्न में एक कोठी बनायी 
गयी । सन १६४० ई० में चन्द्रमिरी के राजा से खरीद कर 
मद्रास की स्थापना की गयी ओर पह्दाँ सेंट जोज नामक किला 
बनाया गया ।। सन्‌ १६५१ में हुगली ( बंगाल ) में एक कोटी 
बनायी गयो । सन्‌ १६६१ ६० में बम्बई की बस्ती, इंगलेंड 
नरेश चाल्से का, उसका पिषाह पुतंगाल की राजकुमारी से होने 
के कारण, दहेज़ में मिली, ओर चाह्से ने नाम मात्र की मालगुज़ारी 


कम्पनी का शासन झ्े 


लेकर सन्‌ १६६८ ई० में यह बस्ती कम्पनी को दे दी । सन्‌ 
१६६० ई० में सम्राट ओरंगजेब से कलकत्ते में कोठी खोलने 
की अनुमति प्राप्र की गयी। इस प्रकार कम्पनी ने घिथिघ 
बन्दरगाहों में श्रपने अडडे जमाये। यह कम्पनी के पघिशाल 
कारोबार का, ओर पीछे उसके अकठिपत राज्य का सत्रपात था। 


कम्पनी समय समय पर इड्ढत्तंड के तत्कालीन शासकों से 
अपनी सनद बदलघाती रही । सन १६६१ ईं० में भारतवषष से 
व्यापार करने के लिये एक दूसरी शअंगरेज़ी कम्पनी ओर बन 
गयी । कई षं तक इन दोनों का खूब परस्पर पिरोंध रहा। 
शन्‍ततः सन्‌ १७०२ ई० में ये "सम्मिलित ईस्ट इंडिया कंपनी ' 
नाम से मिल गयीं । पहले कम्पनी इंगलेंड के शासक से सनद्‌ 
बदलघाती थी, क्रमशः पह्ाँ पालिमेंट की शक्ति बढ़ती गयी 
ओर अब पही सनद्‌ देने क्षमी । ( पालिमेन्ट के सम्बन्ध में अगले 
परिच्छेद में लिखा जायगा ) | 

कम्पनी का प्रबन्ध एक ' काट-आफ-डॉयरेक्टस ” नामक 
संचालक समिति करती थी । इसमें चोबीस डायरेक्टर तथा एक 
गषबनेर होता था । 

अन्य घोरपियन व्यापारियों से प्रतिद न्दिता-अंग- 
रेजों ने यहाँ समुद्र के खुले मार्ग से प्रवेश किया, इसलिये उन्हें 
घारम्भ में किसी भारतीय शासक (झर सेना ) से सामना न 
करना पड़ा । इनसे उनका नम्नता शयोर शिशचार का ही व्यप- 
हार रहा। उन्होंने जेसे भी बना, इनके प्रसन्न ओर संतुष्ठ रखने 
का प्रयत्न किया । 


पहले कद्दा जा चुका है कि अंगरेजों के यहाँ श्माने से पूर्च 
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ही पुतंगाल तथा हालेंड वाले यहाँ आझाकर व्यापार करने लग 
गये थे। उन्होंने जब देखा कि अ्रंगरेज भी व्यापार त्तषेत्र में 
घारहे हैं, तो उनकी ईर्षा होनी स्वाभाधिक थी। परन्तु पअंगरेज 
बराबर डटे रहे । सतरहर्षी शताब्दी के प्रारम्भ में पुतंगांल 
पालों की समुद्री शक्ति क्रमशः ज्ञीण हो गयी धझोर वे अंगरेज़ों 
के प्रतिदन्दी न रहे। ध्यस्तु, अंगरेज अपनी व्यापारिक उन्नति 
के प्रयल में लगे रहे। क्रमशः उनके पाँच यहाँ जमने लगे। 
हालेंड घालों से उनका विरोध चला जा रहा था, शअ्न्ततः 
चिनसुरा की लड़ाई में उन्हें हरा कर सन्‌ १७५६ ई० में क्ाइव 
ने उनकी बस्तियों पर अ्रधिकार जमा लिया। उनकी शक्ति 
का हास हा गया। इसके बाद उनकी ओर पश्रंगरेजों की प्रति- 
दवन्दिता न रही । 

डच लेागें के परास्त होते होते फ्रांस भी मेदान में ध्या 
उतरा, झोर समुद्री हुकूमत के लिये इंगलेंड से मुकाबला करने 
लग गया । अंगरेज ओर फ्रांसीसी दोनों भारतघ्ष की शझआान्तरिक 
धझशान्ति तथा शासकों की निबंलता से लाभ उठाने की सोचते 
थे। दोनों यहाँ पर व्यापारिक और राजनैतिक प्रश्नुता प्राप्त 
करना चाहते थे। यही कारण दोनों के पारस्परिक विरोध का 
था। भारतषषे के जिन दो नरेशों का आपस में रूगड़ा होता, 
प्रायः उनमें से एक का पक्त अंगरेज लेते ओर दूसरे का 
फ्रांसीसी । जे। नरेश विजयी होता उसके सहायक उससे काफी 
पुरस्कार पव॑ अधिकार अआदि पाते। इस प्रकार श्ंगरेजों शोर 
फ्रांसी सियों दोनों की ही शक्ति क्रमशः बढ़ती गयी | अधिकतर, 
फ्रांसीसी लाभ उठाते रहे, पहले उनकी हो पिज्य के लक्षण 
रहे । परन्तु, अन्ततः सफलता अंगरेजों के मिली | सन. १७६० ई० 
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में घांदीषाश की लड़ाई में हार जाने पर फ्रांसीसी फिर सिर 
न उठा सके । इस प्रकार अंगरेजों के तीनों प्रतिद्वन्दियों-डच, 
पुतंगीज और फ्रांसीसियों की शक्ति का अन्त हो गया, ओर 
अ्यब ये रपियन शक्तियों में एक मात्र अंगरेजों का ही यहाँ प्रभुत्व 
रह गया। 

कम्पनी का राज्य-स्थापना --अंगरेजों ओर फ्रांसीसियों 
की प्रतिद्दन्दिता का उल्लेख ऊपर किया गया है। उन दोनों 
जातियों का यहाँ के स्थानीय शासकों की निबंलता का अनुभव 
हो गया था। अतः वे अपनी शक्ति बढ़ाने की फिकर में रहते 
थे। अस्तु, अंगरेजों ने कलकत्ते के किले में सैनिक तेयारी 
की । इस पर बंगाल के नघाब सिराजुदोला के पअंगरेजों पर 
सन्‍्देद्द हुआ, झोर उसने उनका विरोध किया। फल-स्परूप 
नवाब झौर अंगरेजों में लड़ाई ठन गयी। नषाब के लोभी 
सेनापति मीरजाफर शझआादि कुछ श्ाादमियों ने ऐेन समय पर उसे 
धोखा दिया, तथा अंगरेज सेनापति क्लाइव ओर पघाटसन ने 
बड़ी युक्ति और चालाकी से काम लिया। पस्तु, सेनिक बल 
बहुत कम होने पर भी शअपनी संगठन शक्ति और कूट नीति से 
अंगरेज सन्‌ १७५७ ई० में, पलासी की लड़ाई में पिजयी रहे । 

इस लड़ाई में मीरजाफर अंगरेजों से मिल गया था, पिजय- 
प्राप्ति के बाद झंगरेजों ने उसे बंगाल का नपाब बना दिया। इस 
ऊपा के उपलक्त्य में मौरज्ञाफर ने उन्हें कलकत्ते के पास की 
कुछ भूमि पर ( जिसे अब चोबीस परगना कहते हैं ) ज़मोदारी 
का अधिकार, तथा कुछ व्यापारिक पिशेषाधिकार प्रदान किये। 
धास्तव में प्रंगरेओों की शक्ति ध्मब उससे कहीं श्रधिक थी, 
जितनी उपर्यक्त पंक्तियों से साधारणतया विद्त होती है, कारण 
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कि अब बंगाल जैसे धनवान ओर स्मृद्धिधान भू-भाग का नवाब 
“उनका आदमी ' था, उसे अंगरेजों ने नवाब बनाया था। वह 
घपने पद्‌ की रतक्ता के लिये अंगरेजों का शआ्राश्वित था। धह् नाम 
मात्र का नधाब था, घास्तथिक शक्ति अंगरेजों के हाथ में थी। 
धब अंगरेजों के लिये डे ओर फ्रॉंसीसियों पर विजय प्राप्त 
करना सुगम होगया था--इस घिषय में पअंगरेजों के जो सफलता 
गले दो तीन पर्ष बाद ही मिली, उसका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। 

इस पिज्य ने अंगरेजों के लिये भारतवर्ष में राज्य स्थापना 
का मार्ग प्रशस्त कर दिया । उन्हें धह्यब उत्तर भारत में एक 
स्थान के बाद दूसरे स्थान पर श्रथिकार प्राप्त करने के लिये 
यथेष्ट धन जन मिल गया। भारतघषे में अंगरेजी राज्य की 
स्थापना का रहस्य यही हे कि शअंगरेजों ने यहाँ के शआादमियों 
तथा यहाँ के ही द्रव्य के सहारे, इस देश के एक भाग के बाद 
दूसरे भाग को प्राप्त किया है। 

मीरजाफर की अंगरेजों ( कम्पनी ) से कुछ ही समय तक 
निभ सकी । मीरजाफर अंगरेजों के नियंत्रण से ऊष गया, उसने 
स्वतंत्र होकर रहना चाहा--परन्तु षह् शक्ति-शुन्य था, अगरेजों 
के मुकाबले उसकी क्या स्थिति थी ! अंगरेजों ने उसे सिहासन 
से उतार दिया झोर उसको जगह उसका सम्बन्धी मीर- 
कासिम नवाब बना दिया। इससे कम्पनी का बहुत सी भेंट 
तथा घर्ंधान, मिदनापुर शोर चठगाँध के जिलों की प्राप्ति हुई । 

मीरकासिम से भी कम्पनी की बहुत समय तक नहीं बनी । 
बात यह थी कि कम्पनी के कमंचारी बहुत लोभी और स्थार्थी 
थे। वे कम्पनी को दिये हुए व्यापारिक विशेषाधिकारों का 
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दुरुपयाग करते झोर उनसे अनुचित ज्ञाभ उठाते थे। नपाब ने 
इसे रोकना चाहा, पर धद सफल नहीं हुआ । इस पर उसने सब 
श्रायात-निर्यातः कर उठाकर, सब व्यापारियों को समान रूप 
से निशशुदक माल लाने ले जाने की इजाजत दे दी। इससे 
कम्पनी को प्छ॑-प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकारों से कोई 
त्ताभ न रहा, और उसके कर्मचारियों का भी अनुचित 
लाभ उठाना बन्द हो गया। उन्हें यह बहुत शझखररा। कुछ 
अन्य बातों से भी नवाब ओर कम्पनी का संघष बढ़ता 
रहा । अन्ततः घिषश होकर नघाब के युद्ध छेड़ना पड़ा। 
उसने बादशाह शाहआंलम द्वितीय, और अपध के नघाब 
घजीर शुज्ञाउदोला की सहायता ली | सन्‌ १७६४ ई० में, बक्सर 
का युद्ध हुआ । उसमें अंगरेजों ( कम्पनी ) की घिजय रही। 
सन्‌ १७६५ ६० में, इलाहाबाद में सन्धि हुई | बादशाह ने कम्पनी 
के बंगाल, बिद्दार और उड़ीसा की दीघषानी धर्थात्‌ मालगुजारी 
प्राप्त करने का अधिकार दिया, तथा कम्पनी की शभ्रधिकृत 
* उत्तरी सरकार ' नामक भूमि पर उसका अधिकार स्वीकार 
किया । इस प्रकार कम्पनी को अब बंगाल शादि में कानूनी 
स्घत्व प्राप्त होगया। कम्पनी ने बादशाह को २६ लाख रुपये 
सालना देना मंजूर किया । 

ध्यघध के नवाब पज्ञीर शुज्ञाउदोला से रुपया लेकर उसका 
राज्य उसे लोटा दिया गया ।ञझब पह अंगरेजों का सहायक 
हों गया, योर उसे इलाहाबाद झोर कड़ा जिले बादशाह को 
देने पड़े । 

बंगाल का नघाब पुनः मीरज्ञाफर बना दिया गया था। अब 
उसके मर जाने पर सन्‌ १७६५ ३० में उसका पुत्र नवाब मान 
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लिया गया । अब कम्पनी केवल व्यापार करने वाली संस्था न 
रही, घह एक शासक संघ्था होगयोी | बंगाल का नवाब नाम मात्र 
का नवाब था, वास्तथविक शअ्धिकार तो कम्पनी को ही था। 
चद्द मालगुजारी पसूल करती थी, अपनी सेना रखती थी, भर 
आवश्यकतानुसार भ्रपनी रक्ता करने के अतिरिक्त, पअधिक 
भूमि प्राप्त करने के वास्ते आक्रमण भी कर सकती थी 

देध या दोहरा शासन--अब बंगाल में दो शक्तियों का 
शासन हो चला । क्लाइपव--जो अब बंगाल का गधघनेर था-- 
नथाब के न रखते हुए भी उसके नाम से ही शासन काये 
चलाना चाहता था, जिस से कम्पनी की प्रभ्ञुता का लोगों को 
यथेष्ट परिचय न मिले, झोर भारतथष् में तथा विदेश में उसका 
पिरोध न हो। शअ्रस्तु, अब एक शोर तो कम्पनी को बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा की मालगुजारी पखूल करने तथा उसे घिविध- 
कार्यो में व्यय करने का अधिकार था, सेना पर भी उसका 
ही नियंत्रण था। दूसरी झोर, शासन प्रबन्ध नवाब के कमे- 
चारियों के अधीन था, वे शान्ति ओर सखुब्यवस्था तथा न्याय 
काय के लिये उत्तरदायी थे। यह शासन-प्रबन्ध इतिद्दास में 
दोहरा या द्रेंध शासन कद्दलाता है। इसमें शासन काये दो 
शक्तियों में बटा होने से यह सफल न हुआ । कम्पनी को 
घधिक से ध्धिक धन संग्रह करने की चिन्ता थी; सेना 
ओोर अथथ दोनों शक्तियाँ उसके पास थी। नषाब पर शासन कार्य 
का उत्तरदायित्य अवश्य था, पर घह साधन-हीन था। कम्पनी 
ने लेाभवश जनता के द्वितों की और ध्यान देना न चाहा, मधाब 
धन-हीन होने के कारण उस झोर ध्यान देन सका। इसका 
परिणाम बंगाल के लिये बहुत द्वी हानिकर हुआ, जनता के 
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बड़े कष्ट का अनुभव करना पड़ा। गरीब किसानों से मालगुज्ञारी 
बहुत सख्ती से घसूल की गयी । सं साधारण के अन्य करों 
के सम्बन्ध में भी बहुत शिकायते' रही । न्यायालयों में कम्पनी 
के कममचारियों का प्रभाष होने से, इनसाफ भी ठीक तरह नहीं 
होता था। 

सन्‌ १७७२ ई० में घारनहेस्टिग्ज बंगाल का गवनर हुआ। 
उसने मालगुजारी के सम्बन्ध में जमीदारों से पंचवर्षोय बन्दोबस्त 
किया । मालगुजारी का ठेका दिया जाने लगा, जो कोई श्रधिक 
से धधिक मालगुजारी देता, उसे ही ठेका दिया जाता था। 
मालगुज्ञारी पसूल करने के लिये, हिन्दुस्थानी कमचारियों के 
डटा कर, उनका काम येारपियन कलेक्टरों के! दे दिया गया। 
इसी समय से एक एक जिले में एक एक कलेक्टर होने की 
प्रथा चली । कलेक्टर ही पंडितों श्रोर मोलपियों की सहायता से, 
हिन्दुओं शयोर मुसलमानों के मुकदमों का फेसला करता 
था। कल्लकत्ते में दो अपील की श्दालतें स्थापित की गयोंः--- 
सदर दीवानी अदालत माल के मुकद्मों की अपील के लिये, 
शोर सदर निञ्ञामत अदालत फौजदारी मामलों की अपील 
के लिये । 

रेग्युलेटिंग ऐक्ट--उत्तर भारत में, कम्पनी का राज्य 
स्थापित होने की बात ऊपर कही गई है, दक्तिण में भी उसकी 
प्रभुता बढ़ती जा रही थी । क्रमशः सन्‌ १७७२ ई० तक बंगाल, 
बम्बई झोर मद्रास नामक तीन शअ्द्दातों (प्रान्तों) में उसका 
अधिकार काफी बढ़ गया था। पझब घह व्यापार के साथ 
शासन भी करती थी। किसी व्यक्ति समूह या संस्था के लिये, 
विशेषतः पिदेश में, दोनों कार्य कुशलता-पूर्षकत सम्पादून करना 
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कठिन होता है । ज्यों ज्यों कम्पनी का व्यापार त्तेत्र बढ़ता 
गया, उसका शासन-प्रबन्ध शिथिल होता गया । पालिमेंट में समय 
समय पर कम्पनी के अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा होती थी। 
सन १७६७ ई० में कम्पनी के कार्या की जाँच करने के लिये 
कमेटी भी नियुक्त हुईं | पश्चात्‌ कम्पनी के रुपया उधार माँगने 
पर, पालिमेंट को उसके पअधिकारों में दस्तक्तेप करने का प्रत्यत्त 
श्वसर मिला ; ओर ऋण देते समय सन्‌ १७७३ हैं० में कम्पनी 
का प्रबन्ध खुधारने के घिचार से, उसने रेग्युलेटिंग 'पेक्ट' नामक 
कानून बनाया । कम्पनी के डायरेक्टरों अर्थात्‌ संचालकों ओर 
स्थामियों के संगठन में परिघतंन किया गया। उनकी शक्ति 
परिमित की गयी । यह नियम किया गया कि कम्पनी के 
युद्ध मालगुजारी, और न्याय आदि सम्बन्धी सब महत्व-पूर्ण 
विषयों की सूचना ब्रिटिश सरकार को दी जाया करे। 

पहले बंगाल, मद्रास ओर बम्बई के प्रान्त अपना श्पना 
प्रबन्ध अपनी रघतंत्र कोंसिलां द्वारा किया करते थे। पमब 
बम्बई आझोर मद्रास को सरकार बंगाल सरकार के झधीन की 
गयीं, बंगाल का गघनेर गवनेर-ज़्ननरल कहलाया जाने लगा १ 
( घारन हेस्टिग्स पहला गघषनंर-जनरल हुआ ) उसकी सहायता 
के लिये चार मेम्बरों की कोंसिल बनायी गयी । गबनेर-जनरत 
के ध्यपनी इस कोंसिल के निणंय के विरुद्ध कुछ करने का 
धधिकार न था । यदि किसी विषय के पत्त ओर विपत्त में दोनों 
धोर समान मत हों, तो गघर्नर-अनरतल श्यपना निर्णायक मत 
( ' कास्टिंग घोट ' ) दे सकता था। 

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से कलकतते में एक प्रधान जज झओोर तीन 
अन्य जजा!ां की प्रधान अदालत ( सुप्रीम कोटे ) की स्थापना 
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की गयी; इस पर गपनर-जनरल झओर उसकी कोंसिल के. 
मेम्बरों का कोई अधिकार न था। 

इस पेक्ट से कम्पनी पर ब्रिटिश पालिमेंट का नियंत्रण 
प्रत्यत्त रूप से होने लगा। धह्यब उसके समस्त राज्य पर गषनेर- 
जनरल ओर उसकी कोंसिल का अधिकार स्थापित होगया । 
इस प्रकार श्ंगरेजी राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासन में 
समानता लाने तथा उसके कमंचारियों के सधार का प्रयल 
हुआ | तथापि इसमें कई दोष भी थे। गषर्नर-जनरल ओर 
उसकी कोंसिल के मद्रास ओर बम्बई की सरकारों पर अधि- 
कार किस किस घिथषय में तथा कहाँ तक हो, इसका यथेष्ट 
स्पष्णीकरण नहीं किया गया था । कोंसिल के मेम्बरों में गधनर- 
जनरल से सहयेग करने का भाष न था, झोर विधान के. 
ध्यनुसार, गधनेर-जनरल ध्पनी कोंसिल के घिरुद्ध कुछ कर नहीं 
सकता था। प्रधान शझदालत भारतथषषे के रीति रिवाजों से 
परिचित न थी, वह पअंगरेजी कानून से मुकदमों का फेसला 
करती थी, इससे भारतीयों के बड़ी अखुधिधा होती थी। इस 
धदालत शोर कोंसिल के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित न 
थे। बात बात में घिरोध होने लगा | भारत सरकार ओर ब्रिटिश 
सरकार के अधिकारों की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गयी थी। 

निदान शासन प्रबन्ध में बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित हुई 
शोर रेग्यूलेटिंग ऐक्ट की च्टियाँ क्रमशः अधिकाधिक. स्पष्ट 
होने लगीं। । 

पिटद का कानून--उपयुक्त दोषों के दूर करने का प्रयल 
यद्यपि सन्‌ १७८४ ई० से पूर्ष भी किया गया था, पर घह सफल न 
रहा ध्न्ततः उक्त वर्ष में पिट ने भारतीय शासन सुधार के 
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लिये एक मसचपिदा ( “ बिल ' ) उपस्थित किया, जो पालिमेंट में 
ध्वीकृत हुआ । इस कानून के अनुसार कम्पनी के शासन प्रबन्ध 
को देख भाल करने के लिये पालिमेंट की ओर से : बोर्ड-आफ- 
कंट्रोल ' ( नियंत्रण समिति ) नामक एक कमेटी बनाई गयी, इसमें 
$5; सदस्य रखे गये । 

बम्बई शोर मद्रास की सरकारें, अब युद्ध संधि तथा 
एपज़स्थ के विषय में निश्चित रूप से गवनेर-ज्ञनरल झोर उसकी 
फ्रोंसिल के अधीन कर दी गयी | गवर्नर-जनरल की कोंसिल के 
पदस्यों में पक की कमी कर दो गयी, श्रर्थात्‌ अब से कोंसिल 
नें चार की जगह तीन सदस्य रहने लगे। इस प्रकार केषघल एक 
पदस्य द्वारा समर्थन होने पर भी, गवनर-जनरल अपने निर्णा- 
ँ्रक मत से अपने इच्छानुसार कार्य कर सकता था। पीले जाकर 
तरह नियम कर दिया गया कि विशेष दशाझ्ोों में गवने र-जनरत्त को 
फ्रोंसिल के मत के घिरुद्ध भी निणंय करने का अधिकार रहे । 

पिट के कानून से कम्पनी स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के 
प्रधोन हे! गयी उसके कामों पर ब्रिटिश मंत्री, 'बाड-अआफ-कंट्राल' 
धरा नियंत्रण करने लगे। इस कानून के अनुसार भारतवर्ष पर 
#_#म्पनी तथा ब्रिटिश पालिमेंट दोनों का अधिकार स्थापित 
(थआ्रा | पश्चात्‌ क्रशः कम्पनी के अधिकार कम, ओर पालिमेंट 
# अधिकार अधिक होते गये। 

सन्‌ १७९३ ई० का सनद-कानून--सन्‌ १७७३ ई० 
| रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास होते समय कम्पनी की व्यापार 
४ रने को सनद्‌ बीस षषे के लिये स्पीकृत हुई थी । उसके 
ग्ाद्‌ इंगलेंड में सोदागरों तथा व्यापारियों ने यह प्ान्दोलन 
केया कि भारतवर्ष में व्यापार करने के लिये कम्पनी के 
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एकाधिकार न होना चाहिये, वरन सब लोगों को व्यापार करने 
की अनुमति रहनी चाहिये। कम्पनी ने स्वभाषतः इसका घिरोंध 
किया । खूब षाद विषाद रहा | अन्ततः सन्‌ १७६३ ई० में कम्पनी 
की सनद बदलने के समय, भारत में एक निर्धारित सीमा तक 
व्यापार करने का अधिकार पश्रन्य पअंगरेज व्यापारियों को भी 
दिया गया। श्यब से उच्च पदों पर नियुक्ति के लिये “ सिधिल 
सबिस ' की व्यवस्था की गयी। 

सन्‌ १८१३ ई० का कानून-सन्‌ १७६३ ई० के बीस 
घर बाद फिर कम्पनी की सनद बदलने का शअचपसर झाया। 
इस बीच में कम्पनी का राज्य बहुत बढ़ गया था, कई देशी 
राज्य उसके अधीन होगये थे। इंगलेंड में इस बात का बड़ा 
धानदोलन होने लगा था कि भारतधषे में व्यापार करने का 
धधिकार पअंगरेज मात्र को बिना भेद-भाष होना चाहिये। 
कम्पनी के संचालकों ने अपने पिशेषाधिकारों का समथंन 
किया । परन्तु उनकी कुछ न चली । सन्‌ १८१३ ई० में 
कम्पनी का भारतधर्ष के व्यापार का प्रकाधिकार उठ 
गया । सब अंगरेजों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति हो 
गयी । हाँ, कम्पनी का चीन से व्यापार करने का पकाधिकार 
रहा । भारतव्े में शिक्षा प्रचार करने के लिये कम से कम 
पक लाख रुपया सालाना खच्च की जाने की व्यघस्था की गयी । 
भारतथ् में मुवककी ( सिधिल ) और सेनिक काय करने 
धाले कम्पनी के कमंचारियों की शिक्ता ( ट्रेनिंग ) का प्रबंध किये 
जाने का शझादेश हुआआ। यह नियम किया गया कि उच्च पदों 
पर नियुक्तियाँ सम्राट की अनुमति से हुआ करे। 

सन्‌ १८३३ हे० का कानून-सन्‌ १८३३ .ई० में फिर 
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कम्पनी की सनद बदलने का समय ञआझाया | इस समय इंगलेंड 
में ग्रनेक आझादमी यह चाहते थे कि भारतवर्ष का राज्य 
कम्पनी से ब्रिटिश सरकार झपने हाथ में ले ले | कम्पनी के 
चीन के व्यापारिक एकाधिकार का भी बहुत विरोध था। 
जन-मत से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने १८३३ में कम्पनी 
का एकाधिकार हटा कर उक्त व्यापार द्वार अंगरेज मात्र के लिये 
खोल दिया, तथापि उसने कम्पनी के भारत का शासन करते 
रहने दिया। भारत सरकार का मुख्याधिकारी अब तक बंगाल 
का गघर्नर-जनरल कहलाता था, अब घह भारतवर्ष का गघषनेर- 
जनरल कहलाने लगा । भारत सरकार को शअब कम्पनी के 
समस्त राज्य के लिये कानून बनाने का अधिकार दो गया, 
मदरास झोर बम्बई की सरकारों के कानून बनाने का अधिकार 
'न रहा। गघर्नर-जनरल की कोंसिल के सदस्यों में एक की वृद्धि 
हुई, कानून-सद्स्य और होने लगा | पहला कानून-सदस्य मेकाले 
था, जिसकी अंगरेजी शिक्षा प्रचार सम्बन्धी नीति प्रसिद्ध 
है। आगरा झोर अवध का प्रान्त पृथफक्‌ किया जाकर लेफ़्टेनेंट 
'गवनेर के शासन में रखा गया । 

कम्पनी की सनद में यह भी लिखा गया कि सरकारी 
नोकरियाँ मिलने का मार्ग भारतवासियों के लिये खुला रहे, 
कोई झादमी अपने रंग, जाति या धरम झ्रादि के कारण उनसे 
घंचित न किया जाय। 

सन १८५३ ई० का कानून--सन्‌ १८३३ ई० के बीस 
'घ्ं बाद फिर कम्पनी की सनद बदली गयी। इस बार सनद्‌ 
की कोई पअवधि निर्धारित नहीं की गयी, घरन यह स्पष्ट कर 
दिया गया कि भारतवर्ष में राज्य करने का वास्तविक अधिकार 
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ब्रिटिश सरकार को है; हाँ, जब तक पालिमेंट स्वयं उस का 
शासन करना न चाहे; तब तक कम्पनी सप्राद के नाम से राज- 
काज कर सकती है । इस समय से बंगाल-बिहार-उड़ीसा के 
शासन के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवनर नियुक्त किये जाने 
से गधनर-जनरल इस काये से मुक्त हो गया। धयब तक उच्च पदों 
( सिधिल सर्पिस ) के लिये नामजदगी होती थी, ओर कम्पनी 
के संचालक प्रायः अपने परिचित या सम्बन्धित व्यक्तियों के 
ही नियुक्त करते थे | प्रब यह नियम किया गया कि सिधिल 
सर्विस के लिये प्रतियोगिता हुआ करे, जो व्यक्ति परीत्ता में 
ऊँचा स्थान प्राप्त करे, घही उच्च पद पर नियुक्त किया जाय, 
इसमें जाति पाँति या रंग झथघा धर्म का विचार न रहे। परन्तु 
यह परीक्षा इंगलेंड में ही होने के कारण उपयुंक्त नियम से 
भारतीयों को यथेष्ठ ल्राभ न मिला । 

कम्पनी का अन्त---सन्‌ १८५७ ई० की राज्य-क्रान्ति के 
पश्चात्‌ अगले घर कम्पनी का अन्त होगया झोर भारतघषष का 
शासन प्रबंध कम्पनो के हाथ से निकल कर पालिमेन्ट के 
अधीन होगया । कम्पनी ने अपनी स्थापना के समय से लगभग 
डेढ़ सो घ्ं, सन्‌ १७५७ ई० तक व्यापार घिस्तार किया, शोर 
पश्चात्‌ सो घं तक विविध युक्तियों से अपना राज्य बढ़ाया। 
इस प्रकार सन १८५७ ई० की राज्य क्रान्ति के समय, घतंमान 
व्रिटिश भारत का बहुत सा भाग अंगरेजों के अधिकार में ध्या 
गया था । बंगाल-पिहार-उड़ीसा की बात पहले कटी जा चुकी 
है। उसके पश्चात्‌ राजनीति की कई एक कूट चालों से मरहटों 
की संघ-शक्ति टूटने पर महाराष्ट्र प्रान्न तथा दिल्ली आगशरे 
का प्रान्त कम्पनी के हाथ आया, ओर मेसूर के खुल्तान' 
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हैदर और टीपू के परास्त होने पर चतंमान मद्रास प्रान्त की नॉंच 
पड़ी । पश्चात्‌ घीर केसरी रणजीत की स्ृत्यु पर सन्‌ १८४५-४६ 
ई० तथा १८४८-४६ ई० के दो सिख युद्धों के बाद पंजाब कम्पनी 
के सीमान्तगंत हुआ । घषारिस न होने अथवा कुप्रबन्ध के 
श्राधार पर लाड डलहोजी ने श्षध, नागपुर, सतारा, झ्कांसो 
ध्रादि कई देशी रियासतें कम्पनी के राज्य में मिला लीं । इससे 
राज्य क्रान्ति के समय के त्रिटिश भारत के क्षेत्र का कुछ ध्यनुमान 
हो सकता है। इसका कुछ विशेष परिचय श्रागे पाँचवें परिच्छेद 
में दिया आयगा । 





दूसरा परिच्छेद 
पालिमेंट का शासन 


“४ के ४-८ 

पिछले परिच्छेद में कद्दा गया है, कि कम्पनी अपने व्यापारा- 
घिकार के लिये पहले इंगलेंड के शासकों से सनद्‌ लेती थी, 
पीछे पार्लिमेंट से लेने लगी। सन्‌ १७७३ ई० से पालिमेंट का 
कम्पनी को नियंत्रण करने का अधिकार बढ़ता गया। इस 
परिन्छेद में पालिमेंट का विशेष, धझयोर शअगक्ते परिच्छेदों में 
प्रसंगानुसार उल्लेख होगा । ध्यतः इस संस्था के सम्बन्ध में मुख्य 
मुख्य बातें यहाँ बतलाई जाती हैं । 

ब्रिटिश पालिमेंट--इसके संगठन में समय समय पर 
परिषतंन होता रहा है। इसके प्रधान अंग तीन हैं :--( १ ) 
बादशाह (या रानी ), जो भारतवर्ष का सम्नाट ( या साम्राज्षी ) 
है। (२ ) ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा ( हाउस-धआआाफ-कामन्स ) ओर 
(३) ब्रिटिश सरदार सभा ( दाउस-आझफ-लाडंस )। ब्रिटिश 
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प्रतिनिधि सभा में लगभग छः सो सदस्य होते हैं, ये सर्व साधा- 
रण द्वारा प्रति पाचर्षें घ्ष निर्वाचित होते हैं। ब्रिटिश सरदार 
सभा में लगभग सात सो सदस्य होते हैं, इनमें से अधिकांश 
घंगागत, तथा कुछ पादरी झोर जज शआदि होते हैं । 

बादशाह का शासन काय में परामर्श देने के लिये एक गुप्त 
सभा ( प्रिषी कोंसिल ) होती है, इसके बहुत से सदस्य राज्य- 
परिघार से सम्बन्धित होते हैं । कुल सदस्यों की संख्या तीन सो 
से ऊपर हो जाती है। इस सभा की एक जूडीशल ( न्याय 
सम्बन्धी ) कमेटी भारतघर्ष तथा ब्रिश्श उपनिवेशों आदि की 
ऊँची अदालतों के फैसलों की अपीत सुनती है । 

गुप्त सभा के बहुत बड़ी होने के कारण बादशाह का सलाह 
देने का काम पअधिकांश में मंत्री मंडल करता है। शासन कार्य 
के लिये लगभग पचास मंत्री ( मिनिस्टर ) होते हैं, इनके समूह 
को मन्त्री दल कहते हैं। कुछ मुख्य मुख्य घिभागों के मंत्रियों 
की एक ध्न्तरंग सभा होती है, इसे भंत्री मंडल ( कैबिनेट ) 
कहते हैं | इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त त्गभग बीस मंत्री 
होते हैं। यह मंत्री मंडल सब शासन काय करता है, और शअपने 
कार्य के लिये पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई मंत्री 
मंडल उसी समय तक रहता है, जब तक कि पालिमेंट में 
उसकी नीति के समर्थन करने वालों का बहुमत हो। यद्यपि 
शासन विधान के अनुसार बादशाह के बहुत से, महत्व-पूर्ण 
विषयों के अधिकार हैं, वह अब धञ्यामतोर से उन्हें अपने मंत्रियों 
की सलाह के बिना अमल में नहीं लाता। शासन कार्यों में 
बादशाह के ध्धोन होने का ध्यर्थ भी पालिमेंट के अधीन 
होना है। 

भा० रा० शा०---२ 


श्प भारतीय राज्य शासन 


भारतवषे के शासन से पार्लिमैंट का सम्बन्ध-- 
पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष के शासन प्रबन्ध से 
पालिमेंट का कुछ पिशेष सम्बन्ध सन्‌ १७७३ ६० से हुआ, जबकि 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट बना। उस समय से प्रति बीसवें वर्ष कम्पनी 
की सनद्‌ बदलते हुए, पालिमेंट भारतवर्ष के शासन खुधार के 
सम्बन्ध में कानून बनाती थी। सन्‌ १७६३, १८१३, १८३३, शोर 
१८ '३ ईं० के कानूनों का, तथा १८५४७ ई० की भारतीय राज्य 
क्रान्ति के पश्चात्‌ भारतघषं का शासन कम्पनी के हाथ से 
निकल कर पालिमेंट के अधिकार में जाने का, उल्लेख पहले 
हो चुका हे । 

सन्‌ १८४८ ई० में पालिमेंट की सम्मति से इंगलेंड की रानी 
विक्टोरिया ने भारतीय शासन सम्बन्धी सब अधिकार अपने 
हाथ में ले लिये शोर राजकीय घोषणा द्वारा प्रतिज्ञा की कि 
देशी राज्यों के अधिकारों की रक्ता की जायमी, प्रजा के धामिक 
घिचारों में हस्तत्तेप न होगा, जाति या धर्म का पत्तपात न कर 
भारतीयों को येाग्यतानुसार सरकारी पद्‌ ओर नोकरियाँ दी 
जायेगी, तथा उनके साथ ब्रिटिश प्रज्ञा के समान व्यघहार 
किया जायगा। 

सन्‌ १८७८ ई० का कानून--सन्‌ १८४८ ई० में ब्रिटिश 
पालिमेंद ने भारतवर्ष के सुशासन का क़ानून बनाया | इसके 
घशनुसार भारतवर्ष के शासन प्रबंध का अधिकार कम्पनी के हाथ 
से निकल कर पालिमेंट के अधीन हुआ हब कम्पनी की 
संचालक-समिति ( काट-आफ डायरेक्टर्स ) ओर नियंत्रण-बो्ड 
उठा दिया गया। भारतवर्ष के शासन के लिये एक राज मंत्री 
( भारत मंत्री ) ओर उसकी सभा ( इंडिया कोंसिल ) की सृष्टि 
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हुई । भारतव् के गधनर-ज्ञनरल को “पघायसराय! ( राज- 
प्रतिनिधि ) का भी पद दिया गया। 

सन्‌ १८४८ ई० के बाद भारतीय शासन सुधार सम्बन्धी जो 
प्रगति हुई तथा कानून बने, उनका संक्तेप में परिचय झआगे दिया 
ज्ञाता हे । 

सन्‌ १८६१ ३० का कोंसिल कानून--सन्‌ १८६१ ई० 
में पालिमेंट ने 'इंडियन कोंसिब्स ऐक्ट ” पास किया। इसके 
अनुसार मद्रास ओर बम्बई की सरकारों के कानून बनाने 
का पुनः अधिकार दिया गया। यह व्यवस्था की गयी कि 
कानून बनाने के काम के लिये प्रबन्धकारिणी कोंखिल के 
सदस्यों में कुछ गेर-घरकोरी सदस्य भी सरकार द्वारा 
नामजद किये जाया करें । इस प्रकार व्यवस्थापक परिषदों 
का सूत्रपात हुआ । इस क़ानून के अचुसार पीछे बम्बई 
मद्रास के अतिरिक्त कई श्रन्य प्रान्तों में भी व्यवस्थापक 
परिषदों की स्थापना हुई। स्प्ररण रहे कि इन सब व्यवस्थापक 
परिषदों में सरकारी सदस्यों की ही संख्या अधिक रही ओर 
इन परिषदों की स्थापना हो जाने पर भी सरकार के अधिकार 
यथाघषत्‌ बने रहे। 

भारतवष्े में अंगरेजी शित्ता का प्रचार हो रहा था, नवीन 
विचारों, भाषनाओं झोर शझार्काँत्ताओं का उदय हो रहा था, 
राष्ट्रीयता की वृद्धि हे रही थी । घिचारशील सज्जनों को यहाँ की 
राजनैतिक स्थिति बहुत असन्‍्ताष-प्रद्‌ प्रतीत हुई। इसके फल- 
स्वरूप उन्नीस्वीं शताब्दी के उत्तराद् में यहाँ शासन खुधार 
का वेध और संगठित आन्दोलन आरम्भ दो गया। कुछ सभा 
समितियों की स्थापना के बाद्‌ सन्‌ १८८४ इ० में राष्ट्र-सभा अर्थात्‌ 
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कांग्रेस की स्थापना हुई ; ओर अंशतः इस के प्रयल से अगला 
कोंसिल कानून बनाया गया । 

सन १८९२ ट्टे ० का कोंसिल कानून--इस कानून से 
विश्वषिद्यालयों, म्युनिसिपेलिटियों, झौर जिला-बोर्डा को तथा 
जागीरदार झआादि विशेष व्यक्ति-पसमूहों के व्यवस्थापक परिषदों के 
लिये सदस्य चुनने का ध्यधिकार मिला । ( यह ध्रप्रत्यक्तष निर्षाचन 
था ) | सदस्यों को परिषदों में, निर्धारित नियमों के प्रन्नसार 
प्रश्न पूछने तथा घाषिक आय-व्यय श्रत्षुमान पत्र पर पाद-विवाद 
करने का अधिकार दिया गया। 

भारतीय नेशनतल्ल कांग्रेस अर्थात्‌ राप्र सभा तथा अन्य 
संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय जाग्रति का काये चल रहा था। शॉसन 
सुधारों की माँग बढ़ती जा रही थी। इधर लेकमत की शअचघ- 
हेलना करके अधिकारियों ने बंगाल प्रान्त के दो भाग करने 
का अप्रिय काये कर डाला । इससे शासन खुधार का धझान्दोलन 
ध्योर तीव हुश्मा। 

सन्‌ १९०९ इ० का कोंसिल कानून--सन्‌ १६०६ ई० 
में ब्रिटिश पालिमेंट ने इन्डियन कोंसिल्स ऐक्ट पास किया, इससे 
होने घातले परिघतनों के भारत-मंत्री मोरले, तथा गधघनर-जनरल 
मिंटों के नाम पर 'मारले-मिटों खुधार' कहा जाता है। इनसे पूर्ष 
भारत सरकार के, सेनापति सहित सातों सदस्य शअंगरेज होते 
थे, अब उनमें एक भारतीय होने लगा। भारतीय व्यपस्थापक 
सभा में अब साठ सदस्य हो गये | प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों 
में सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, और उनमें गेर-सरकारी 
सदस्यों की संख्या की चृद्धि हुईं। कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से 
निर्षाचित भी होने लगे । परन्तु अधिकांश निर्धाचन सर्प 
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साधारण द्वारा न होकर म्युनिसिपेलिटियों झादि संस्थाओं रा, 
(अप्रत्यक्ष ) होता था | मुसलमानों ओर सिखों की ओर से अलग 
प्रतिनिधि चुने जाने लगे, इस प्रकार जाति-गत प्रर्थात्‌ साम्प्रदा- 
यिक निर्वाचन का बीज बोया गया, जो पीछे बहुत अनिष्टकर 
सिद्ध हुआ । 

झब व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों के अधिकार भी कुछ 
बढ़ाये गये, उन्हें घिशेषतया झाय-व्यय ध्नुमान पत्र पर वाद-विघाद 
करने की अधिक स्वतंत्रता दी गयी । परन्तु वे उस पर श्रथषा 
उसकी किसी मद्द पर अपना मत नहीं दे सकते थे। गघनेर- 
जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा के श्तिरिक्त प्रान्तीय प्रबंध- 
कारिणी सभाओं में भी भाश्तीय नियुक्त होने लगे। लन्द्न 
(इंगलेंड) की इंडिया कोंसिल नामक, भारत मंत्री की सभा में दो 
भारतीयों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी । 

इन सुधारों से थोड़े से आदमियों के ही कुछ संतोष 
हुआ, वह भी बहुत समय तक न रहा। इस प्रकार आन्दोलन 
चलता रहा | 


महायुद्ध ओर नवीन शासन नीति-सन्‌ १६११ ई० 
में सम्नाट जाज के घाषणानुसार बंगाल के दो टुकड़े जाड़ दिये 
गये । इससे जनता कुछ प्रसन्न हुई, परन्तु असनन्‍्तोष के अन्य कई 
कारण बने रहे । सन १६१७ ई० से आरम्भ होने वाले यारपीय 
महायुद्ध से अन्यान्य स्थानों में भारतवर्ष में भी आत्म-निर्णय के 
सिद्धान्त की चर्चा बढ़ी। यहाँ की राष्ट्रसभा ने स्वराज्य की 
योजना बनायी, ओर सन्‌ १६१६ ई० में मुस्लिम लीग के साथ 
मिल कर स्पराज्य की माँग उपस्थित की। क्रमशः आन्दोलन 
की गति बढ़ती गयी । 
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ध्न्ततः सन १६१७ ई० में भारत मंत्री ने ब्रिटिश पालिमेंट में, 
भारतवर्ष के शासन के लिये नवीन नीति की घोषणा की, जिसकी 
मुख्य बातें यह हैं :-- 

१--भारतचर्ष में क्रशः उत्तरदायी शासन स्थापित करने 
का ध्येय रखा जाय, शोर इसके लिए भारतघासियों को शासन 
व्यवस्था के प्रत्येक भाग में क्रमशः अविकाधिक भाग दिया जाय । 

२--भा रतवर्ष ज्ञो उन्नति करे, घह्द ब्रिटिश साम्राज्य का भाग 
रहते हुए ही करे। 

३-- प्रान्तीय सरकारों को पझ्रान्तरिक शासन के लिए, भारत 
सरकार से आअधिकोधिक स्घतंत्रता दी जाय । 

४--उन्नति-क्रम के समय शध्मोर सीमा का निर्णय ब्रिटिश 
सरकार शोर भारत सरकार करेंगी, ( भारतीय जनता नहीं ) | 

इस नीति का अंतिम भाष बहुत पअंसतोष-प्रद रहा, क्योंकि 
इससे खूचित होता था कि भारतवष को स्घयं अपना भाग्य 
निर्णय करने का अधिकार नहीं। अस्तु, इस नीति के अनुसार 
शासन खुधार कानून द्सिम्बर १६१६ में बना। इसके शअनुसार 
किये गये खुधारों को मांटेग्यू ( भारत मंत्री ) ओर चेम्सफोर्ड 
( गवर्नेर-जनरल ) के नाम पर, संक्तेप में “मांट-फोर्ड' खुधार 
कहते हैं । 

सन्‌ १९१९ हे० का शासन खुधार कानून--इस 
कानून का उद्देश्य भारतघष में उत्तरदायी शासन की स्थापना 
करना था । इससे भारत मंत्री के सम्बन्ध में विशेष भ्रन्तर नहीं 
ध्याया, इंगलेंड में एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो 
भारत सरकार की शधोर से इंगलेंड में एजन्ट का कारण करे। 
यहाँ उत्तरदायी शासन केन्द्र में झ्रारम्भ नहीं किया गया ; भारत 
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सरकार ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति ही उत्तरदायी रही | हाँ, उसके 
भारतीय सदस्यों की संख्या अब से तीन होने लगी। भारतीय 
व्यवस्था पक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, ओर उसमें 
एक की जगह दो सभाएँ की गर्यो:--भारतीय व्यपवस्थापक 
सभा आर राज्य परिषद्‌ । 

उत्तरदायी शासन निम्नलिखित नो प्रान्तों में आरम्भ किया 
गयाः--बंगाल, बम्बई, मदरास, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार- 
उड़ीसा, मध्य प्रान्त बरार, बर्मा, ओर श्रासाम। इन प्रान्तों 
में शासन सम्बन्धी घिषय दो भागों में विभक्त किये गये :-- 
( १) रत्षित ( 'रिजंड' ) और (२) हस्तान्तरित (ट्रान्सफड)। 
रक्षित विषयों के प्रबन्ध का प्धिकार गघनंर शोर उसकी 
प्रबन्ध-कारिणी सभा को दिया गया । ये भारत सरकार 
झोर भारत मंत्री द्वारा ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
रखे गये । हस्तानतरित घिषयों का अधिकार गघनेर श्योर 
उसके मंत्रियों को दिया गया। मंत्रियां को प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों के प्रति उत्तरदायी किया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, और उनमें निर्ा- 
चित सदस्यों की शअ्धिकता रखने की व्यघस्था की गयी। इन 
परिषतनों के शनुसार होने पाले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन 
का स्परूप, ञआागे बताया जायगा । उपयुक्त कानून से मताधिकार 
के संशोधित नियमों के श्रननुसार ७५ ल्लाख व्यक्तियों को प्रत्यत्त 
निर्षाचन अधिकार दिया गया। 

इन सुधारों के पश्चात्‌ू--सन्‌ १६१६ ई० की कांग्रेस ने इन 
सुधारों को धअसंतोषप्रद, ध्यपूर्ण झोर निराशाजनक घोषित किया । 
शोर, अनेक शआादमियों ने महात्मा गान्धी के नेतृत्व में ध्यसहयेग 
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का मार्ग ग्रहण किया । सन्‌ १६२० ई० में कांग्रेस के उद्येश्य में से 
भारतवष के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत रहने की बात 
निकाल दी गयी। इस वध पये खुधारों के अनुसार व्यघस्था- 
पक संस्थाओं का पहल्ता निर्षाचन हुआ । अनेक योग्य व्यक्तियों 
ने असहयेगी होने के कारण उसमें भाग न लिया। ११२२ में 
ध्रसहयोगियों ने अन्य बहिष्कारों में श्रद्धा रखते हुए भी, कोंसिलों 
में भाग लेना ओर :थोथे सुधारों ' को नष्ट करना डचित 
समझा । सुधारों के बाद १६२३ में ज़ब व्यवस्थापक सभाश्मों का 
दूसरा निर्वाचन हुआ, उस में इन्होंने यथाशक्ति भाग लिया । 

सन्‌ १६२३ ३० से १६२६ ६० तक, बंगाल शोर मध्य प्रान्त 
में मंत्रियों का वेतन अस्वीकृत, अथवा नाम मात्र को स्वीकृत 
होता रद्दा । १६२७४ में भारतीय व्यवस्थापक सभा में इस आशय 
का प्रस्ताव पास किया गया कि भारतवर्ष में घिषिध राजनेतिक 
दलों या स्वार्थों के प्रतिनिधियों की एक गोल मेज समा 
(॥00प्र०व 4४00७ (/00७7०/७४००) हीं, कोर उसमें भाषी शासन 
सुधारों का निश्चय किया जाय | भारत सरकार ओर भारत 
मंत्री ने इसे अस्घीकार किया | इस पर व्यवस्थापक सभा ने 
बजट की कई मद्दें तथा कर लगाने घाला मसचिदा (४४7०७ 
पा) नामंजूर कर दिया; सरकार का अपने विशेष अ्रधिकार 
द्वारा काम चलाना पड़ा । 

निदान, इस प्रकार सरकार के लिए व्यवस्थापक सभाश्नों के 
मतानुसार शासन चक्र चलाने में बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित 
हुई, इन्हें दूर करने के विषय पर घिचार करने के लिये, सन्‌ 
१६२४ ई० के अगरत मास में भारत सरकार द्वारा एक कमेटी 
नियुक्त की गयी । कमेटी को दो रिपोर्ट प्रकाशित हुई | बहुमत 
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ने कुछ कठिनाइयाँ दूर करने के उपाय बतलाये। अद्प मत ने 
यह सिद्ध किया कि खुधार क़ानून में विशेष परिघर्तन किये बिना 
शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर नहीं की जा सकतीं | भारत सर- 
कार ने अल्प-मत-रिपोर्ट अ्रस्वीकार करके, भारतीय व्यवस्थापक 
सभा में बहु-मत-रिपोर्ट स्वीकार करने का प्रस्ताव उपस्थित 
किया । इसके संशोधन में, सितम्बर १६२४५ में, व्यवस्थापक सभा 
ने एक उप-प्रस्ताव पास किया और सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय माँग 
सूचित की, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया । 

सन्‌ १६१६ ३० के कानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि 
सन्‌ १६२६ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो भारतवर्ष 
की राज्यपद्धति, ब्रिटिश भारत में शित्ता की वृद्धि, ओर प्रति- 
निधिक संस्थाओं के विकास तथा इस सम्बन्ध में अन्य धिषयों 
की जाँच करे, ओर इस बात की रिपोर्ट करे कि डस समय जो 
उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्रचलित हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, 
बदलना या घटाना ठीक हागा। इसी में इस प्रश्न का पिचार 
रहे कि प्रान्तिक व्यवस्था के लिए एक एक की जगह दो दो 
व्यवस्थापक परिषदों की स्थापना करना अभीष्ट हे या नहीं । 

उपर्यक्त कमीशन सन्‌ १६२७ ई० में नियत हुआ ओर, अपने 
सभापति के नाम से साइमन कमीशन कद्दलाया । सभापति को 
मिला कर इसमें सात सदस्य थे, सब के सब अंगरेज़ ; किसी 
भारतवासी को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। इस लिए 
यहाँ के विधिध राजनैतिक दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। 
कमीशन ने यह स्वीकार किया था कि घहद्ट केन्द्रीय विषयों के 
सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारतीय व्यवस्थापक मंडल के 
सदस्यों की, ओर प्रान्तीय पिषयों में विचार करने के लिए 
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प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की, कमेटियों के सह- 
येग से काम करेगा। भारतीय व्यवस्थापक सभा ने कमेटी 
बनाना ध्यस्घीकार कर दिया | इस पर उसकी झोर के सदस्य 
गघनेर-जनरल ने नियुक्त किये। कुछ प्रान्तीय व्यवस्थापक परि- 
यदों ने प्रान्तीय कमेटियाँ अवश्य बनायीं, परन्तु प्रायः सरकारी 
या नामज़द सदस्यों के मत के प्रभाव से ही। राष्ट्रीय विचार 
घात्ते सज्जनों ने इस कमीशन के सामने गधवाही देना स्वीकार 
नहीं किया । 


इस कमीशन की रिपोर्ट सन्‌ १६२६ इई० में प्रकाशित हुई । 
पश्चात्‌ सन्‌ १६३० ई० से सन्‌ १६३२ ई० तक लन्दन में तीन बार 
गोल मेज सभा हुई, इनमें से केवल दूसरी में भारतोय राष्ट्र 
सभा ने महात्मा गाँधी को प्रतिनिधि-रूप भेज्ञ कर भाग 
लिया | गोल मेज सभाशञों तथा घिविध कमेटियों के परिणाम- 
स्घरूप शासन सम्बन्धी प्रस्ताव श्वेत पत्र (४४/]॥४४० 7?28]००) में 
प्रकाशित किये गये। झर यह श्वेत पत्र पालिमेंट की दोनों 
सभाष्षों के सामने घिचाराथ उपस्थित किया गया। पालिमेंट ने 
सन १६३५ ई० में भारतीय शासन घिधान की रचना की । पहले 
इसका प्रान्तों सम्बन्धी भाग ही श्मल में लाया जाने लगा है 
केन्द्र सम्बन्धी भाग के अमल में हअ्ाने में अभी देर हे। विधान 
का उद्देश्य प्रान्तीय स्घराज्य की स्थापना बताया गया हे। 
इसके अनुसार होने घाली शासन पद्धति का परिचय श्ागे 
प्रसंगानसुसार दिया जायगा । 


तीसरा परिच्छेद 
भारत मंत्री 


ब्लड के रत 


पहले कहा जा चुका है कि सन्‌ १७८४ ई० के पिट के कानून 
के अनुसार भारत सरकार पर, कम्पनी के साथ पालिमेंट का 
भी नियंत्रण होने लगा था। कम्पनी का प्रतिनिधि कोरट-आफ- 
डायरेक्ट्स अर्थात्‌ संचालक समिति थी, ओर पालिमेंट का 
प्रतिनिधित्व बोड-ग्राफ-कन्ट्रोल ध्र्थात्‌ नियंत्रण समिति करती 
थी। बोडे में पहले छ॒ः सदस्य थे, पीछे कम हो गये । जब 
जब पालिमेंट ने कम्पनी की सनद बदली, पालिमेंट का अर्थात्‌ 
उसके प्रतिनिधि, बोर्ड का अधिकार ओर उत्तरदायित्व बढ़ता 
गया | १८४८ ई० में कम्पनी के शासन का पंत हुश्आा, बोर्ड भी 
उठा दिया गया झौर भारतीय शासन सम्बन्धी वे सब पध्यधिकार 
जो पहिले ईस्ट इंडिया कम्पनी का थे, भारत मंत्री को रहने 
ज्गे। भारत मंत्री के हो सहायक मंत्री होते हैं। एक स्थायी, 
ओर दूसरा ब्रिटिश पालिमेंट की उस सभा का सदस्य जिसमें 
भारत मन्ञी न हो। भारत मंत्री के दफ्तर को 'इंडिया आफिस 
कद्दते हैं । यह लन्दन ( इंगलेंड ) में है । 

भारत मनन्‍्त्री ओर उसका काय्य--भारत मंत्री को 
सम्नाटू, अपने प्रधान मंत्री के परामर्श से, नियत करता है । 
ब्रिटिश मंत्री मएरठ॒ल का सदस्य होने के कारण, भारत- 
मंत्री की नियुक्ति घ बरखास्तगी पहाँ के अन्य राजमंत्रियों 
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ह साथ लगी हुई है। वह पालिमेंट के सामने मई महीने 
की पहली तारीख के बाद, जिस दिन पालिमेंट का अधिवेशन 
प्रारम्भ हो, उससे २८ दिन के भीतर, प्रति घ्ष भारतवष के 
प्राय-व्यय का दिसाब पेश करता है। उसी समय, घदद इस 
ग्रात की सचिस्तर रिपोर्ट देता है कि गत घर्ष भारत की 
नैतिक, सामाजिक घ राजकीय उदच्नति किस प्रकार शथघा 
कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी इस 
गर पिचार करती है ओर, भारत-मंत्री या उसका प्रतिनिधि 
(से समझाने के लिए व्याख्यान देता है। उस समय पालिमेंट 
के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी घिषयों पर आलोचना 
फऋर सकते हैं। इसे 'भारतीय बजट की बहस' कहते हैं । 

समय समय पर पालिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
पूचना देते रहना भी भारत मंत्री ही का काम है। सप्राट 
बाहे तो इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये कानून को रहद्द्‌ 
कर सकता दहै। भारतवर्ष के जड्गी लाॉट ( कमांडरन चीफ़ ) 
बड़गल, बम्बई झोर मद्रास के गधनर, इनकी कोंसिलों के 
पदस्य, हाई कोो के जज, तथा अन्य उच्च राजकमेचारियों की 
नियुक्ति के लिए, यह सत्नाट्‌ को सम्मति देता है, भारत 
परकार के सब बड़े बड़े अफसरों को यद्द आज्ञा दे सकता है, 
ग्रोर जिसे चाहे उसे नोकरी से छुड़ा सकता दे। यह उन्हें 
पग्रपने प्रधिकार का अनुचित बर्ताव करने से रोक सकता है। 

यदि भारत मंत्री भारत सरकार को किसी से युद्ध करने 
की शञाज्षा दे तो उसे इस बात की सूचना तीन महीने के 
प्रन्द्र, पालिमेंट की दोनों सभाञ्ों को देनी पड़ती हे | यदि 
गलिमेंट बन्द हो तो खुलने पर, एक महदीने के भीतर सूचना 
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दी जाती है। यदि भारत की सीमा के बाहर युद्ध हो तो, 
पालिमेंट की दोनों सभाओं की स्वीकृति बिना, उसका व्यय 
भारत के कोष से नहीं दिया जा सकता। 

भारत मंत्री, भारतीय शासन के लिए पालिमेंट के सामने 
उत्तरदाता है, उसे भारतीय शासन व्यघस्था के निरीक्तण 
ओर नियंत्रण का अधिकार है। 

इंडिया कोंसिल--भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी 
काय में सहायता या परामश्श देने वाली सभा “इंडिया कोंसिल ” 
कहलाती है। इसका श्रधिवेशन भारत मंत्री की श्राक्षा से एक 
मास में एक बार होता हे । इसका सभापति भारत मंत्री 
थधा उसका सहकारी मंत्री होता है, या भारतऊंत्री द्वारा नाम- 
ज़द, कोंसिल का कोई सदस्य, होता है। इस कोंसिल के सदस्यों 
को भारत मंत्री नियुक्त करता है। भारत मंत्री का कोंसित्ल 
में साधारण मत (घोट ) देने के अतिरिक्त एक अधिक घोट 
देने का भी अधिकार हे। वह पिशेष अघसरों पर इस कोंसितल 
के बहुमत बिना भी कार्य कर सकता है। 

भारत-मंत्री इंडिया कॉसिल की कुछ कमेटियाँ बना 
सकता है शोर यह शआदेश कर सकता है कि उन कमेटियों 
के अधीन क्या क्या घिभाग रहेंगे, श्लोर कोंसिल का कार्य किस 
पद्धति से किया जायगा। साधारणतया भारतघषष को कोई 
धशाज्षा या सूचना भेजने, अथपा गवनर-अनरल या प्रान्तिक 
सरकारों के साथ भारत मंत्री का पत्र व्यवहार होने का ढंग 
कोंसिल-युक्त भारत मंत्री द्वारा निश्चित किया जाता है। 

कोंसिल के सदस्थ--कई एक परिषतंनों के बाद इस 
समय इस कोंसिल के सदस्यों की संख्या ८५ से १२ तक रहने 
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लगी है । इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं जा भारतवर्ष 
में भारत सरकार की नोकरी, कम से कम दस धर्ष तक 
कर चुके हों, झोर, जिन्हें वह नोकरी छोड़े पाँच घर से 
अधिक न हुए हों । प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया 
जाता है; विशेष कारण होने से उसका समय पाँच वर्ष तक ओर 
बढ़ाया जा सकता है | सदस्य किसी भी देश या धर्म का हो, 
इस बात का कोई बन्धन नहीं है। सन्‌ १६०७ ६० से पहले 
कोई भारतीय इस कोंसिल का सदस्य न था; प्ब इसमें 
भरायः ठीन हिन्दुस्तानी होते हैं। प्रत्येक सदस्य का वाषिक 
वेतन १२०० पोंड हैं, भारतीय सदस्यों के ६०० पोंड घाषिक 
भत्ता ओर मिलता है। 

कोंसिल के सदस्य वेदेशिक विषयों में, युद्धनीति में, तथा 
देशी रियासतों के मामलों में, ब्रिल्‍्कुल हस्तक्तेप नहीं कर सकते, 
उन्हें कोई स्थघतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भारत मंत्री के 
आज्ञानुसार लन्दन में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते हैं। इन 
सदस्यों का पालिमेंट में बेठने का अधिकार नहीं हे, इन्हें इनके 
काम से हटाने का अधिकार पालिमेंट के द्वी है। 

भारत मंत्री ओर उसकी कोंसिल के नाम से लन्दन के बेंक- 
घाफ-इंगलेंड में भारत का खाता है। उसका हिसाब जाँचने के 
लिये एक लेखा परीक्षक ( झाडीटर ) नियत है । 

हाई कमिइनर --यदह अधिकारी पाँच वर्ष के लिये नियुक्त 
होता है, इसका पाषिक वेतन तीन हज़ार पोंड है, जो 
भारतोय कोष से दिया जाता है। यद्द कोंसिल-युक्त गषनेर- 
जनरल के शध्रधीन है, शोर उसी के द्वारा भारत मंत्री की 
ध्मुमति से नियुक्त किया जाता है इसका काम है, ठेके देना, 
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इंडिया शआ्राफ़िस के स्टोसे (8६0/०४) विभाग, ओर इस के सम्बन्ध 
की हिसाब की शाखा, भारतीय पिद्याथियों की शाखा, झोर 
भारतीय ट्रेड ( व्यापार ) कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण । 

भारत मंत्री के भारतीय शासन प्रबन्ध सम्बन्धी 
अधिकार -- पहले कहा गया है कि भारत मंत्री को भोरतीय 
शासन व्यवस्था को निरीक्तण तथा नियंत्रण करने का अधिकार 
है। सन्‌ १६१६ ई० के शासन खुधारों से पूषे उसका यह 
अधिकार बहुत पअधिक था। निम्नलिखित धिषयों में भारत 
सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के भारत मंत्रो की स्वीकृति 
पहले मँगा लेनी पड़ती थी :-- 

(१) टेक्सों का घटाना या बढ़ाना, अथपषा दूसरे ऐसे 
उपाय करना जिनसे भारतीय ञ्राय का सम्बन्ध हो । 

(२ ) शअर्थ या करेन्‍्सी ( मुद्रा व्यवस्था ) नीति में परिषतन 
करना या ऋण सम्बन्धी कोई काये करना । 

(३ ) घे सब विषय जिनसे शासन सम्बन्धी महत्व-पू्ण प्रश्न 
उपस्थित हों, अथवा बहुत सा नये ढंग का या असाधारण 
व्यय बढ़े । 

सन्‌ १६१६ ई० के कानून से भारत-मंत्री के अधिकारों में कुछ 
कमी की गई है। उसके कुछ अधिकार भारत सरकार तथा प्रान्तीय 
सरकारों के दे दिये गये हैं । यह निश्चय किया गया हे कि प्रान्तों 
में जो विषय हस्तान्तरित किये गये हैं उनमें उसका नियंत्रण बहुत 
परिमित रहे, जब तक कि किसी विषय का सम्बन्ध देश की 
शान्ति ओर खुव्यवस्था से न हो, भारत मंत्री उसमें दस्तत्तेप 
न करे । रक्तित घिषयों में भी उसका नियंत्रण कुछु कम रहे, 
साधारणतः जब तक कि प्रान्तीय सरकार ओर व्यवस्थापक 
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परिषद दोनों सहमत हें, पद्द हस्तक्तेप न करे। इसी प्रकार 
केन्द्रीय घिषयों में जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध देश के घ्रान्तरिक 
छ्वित से हो, भारत मंत्री का हस्तत्तेप यथा-सम्भघ न हो । 


गधर्नेर-जनरल ( झोर वाइसराय ) तथा उस की कोंसिल 
घर्थात्‌ भारत सरकार ब्रिटिश पालिमेंट के श्रधीन है। उनका 
कर्तव्य है कि थे भारत मंत्री के झ्ादेशों का पालन करें, ओर 
जिस विषय सम्बन्धी जानकारी की उसे शआधषोश्यकता हो, उसे 
यथा समय देते रहें। प्रत्येक महत्व-पू्ण विषय में इन्हें उसकी 
सम्मति क्लेते रहना चाहिये। घह् गवनर-जनरल श्योर उसकी 
कोंसिल से उनके किसी काय के सम्बन्ध में ज़वाब-तलब कर 
सकता है; ऐसी दशा में उन्हें अपने कार्य व्यवहार या नीति की 
सफाई देनी दोती है, अर्थात्‌ उसका संताोष-जनक स्पष्टीकरण 
करना होता है । 


भारत मंत्री गधनर-जनरत्ल झर गधनेरों के नाम जारी किये 
जाने वाले शादेश पत्रों ( इन्स्ट्रमेन्टस-आफ-इन्स्ट्रकशन्स ) का 
मसचिदा पालिमेंट के सामने उपस्थित करता है झौर पालिमेंट 
की दोनों सभाएँ सप्नाट से उन आदेश पन्नों को जारी करने का 
ध्यांवेदन करती हैं। 


पालिमेंट और भारतव्ष--पहले कहा जा चुका है कि 
भारतवर्ष पर ब्रिटिश पाल्तिमेंट का प्रभुत्थ है। इंगलेंड नरेश, 
भारतवर्ष का सम्राट कहलाता है, श्योर ब्रिटिश मंत्री-मंडल का 
पक सदस्य भारत मंत्री यहाँ के शासन का निरीक्षण शोर 
नियंत्रण करता है | पालिमेंट भारतवर्ष सम्बन्धी जो कार्य करती 
है, उनमें से मुख्य ये हैं :-- 


भारत मंत्री शै३े 


( १) घद्द भारतवर्ष की शासन पद्धति निश्चित करती है, 
प्रचलित शासन पद्धति की जाँच के लिये कमीशन नियुक्त करती 
है, तथा उसमें परिघतंन करने के लिये नया विधान बनाती है। 


(२) भारतवधे के आाय-वयय का अनुमान पन्न तथा इस देश 
की उदन्नति का घिघरणं प्रतिवर्ष पालिमेंट के सामने उपस्थित 
किया जाता है, उस अघसर पर सदस्य भारतीय शासन पद्धति 
की झालोचना कर सकते हैं। 


(३ ) पालिमेंट की दोनों सभाओं के कुछ सदस्यों की एक 
कमेटी हे, जो भारतष्ष सम्बन्धी घटनाओं की जानकारी प्राप्त 
करती तथा, पालिमेंट के। उनके सम्बन्ध में परामशं देती है। 


(४) भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाता है, 
ध्यतः बजट की इस मद्द पर घिचार करने के समय पालिमेंट में 
भारतीय विषयों की चर्चा होती हे । 


(५ ) पालिमेंट के सदस्य कभी कभी भारतवर्ष सम्बन्धी प्रश्न 
पूछते, ओर प्रस्ताव करते हैं । 


साधारणतया पालिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतघ्ष 
सम्बन्धी विषयों में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते, उन्हें अपने 
देश की, तथा साम्राज्य सम्बन्धी घिचिध समस्याञ्ओं से बहुत कम 
ध्रधकाश मित्लता है । 


सन्‌ १९३५ है० का विधान और भारत मन्त्री-- 
सन्‌ १६३४ ई० के विधान में यद व्यवस्था की गयी हे कि भारतवर्ष 
में संघ की स्थापना दो जाने के बाद, भारत मन्‍्शत्नरी की सभा अ्रथांत्‌ इंडिया 
फॉसिल तोड़ दी जाय | हाँ, उसके कुछ परामशंदाता रहा फरेंगे, उनकी 
संख्या तीन से. कम, और छः से अधिक म होगी । उनकी नियुक्ति वह स्वयं 
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करेगा । भारत मन्‍्त्रो और उसके परामशं-दाताओ्ों तथा उसके विभाग के 
कर्मचारियों का वेतन भौर भत्ता, तथा अन्य खर्च ब्रिटिश सरकार के काष से 
दिया जायगा । 


नवीन विधान के अनुसार जिन विषयों में गवनर-जनरल को अपनी 
मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करना द्वागा, उनमें वह भारत- 
मन्न्नो के नियंत्रण में रहेगा, भौर उसके द्वारा समय समय पर दी जाने 
वाह्नी भाज्ञाओं का पाद्नन करेगा । 

प्रान्तों के गवनरों के! जिन विषयों में अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय 
के अनुसार काय करना होगा, उनमें वे गवनर-जनरत्न के नियंत्रण में होंगे, 
परन्तु गवनर-जनरल का यह नियश्रण अपनी मर्जी से होगा, भरत: इस 
प्रान्तीय शासन सम्बन्धी काये पर भी भारत मन्त्री का ही नियंत्रण रहेगा, 
हाँ, यह नियंत्रण गवनर-जनरत् के द्वारा होगा। 





चौथा परिच्छेद 
भारत सरकार 


था क 3-- 

गवनेर-जनरल या वायसराय--पहले बताया जा चुका 
है कि सन्‌ १७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से बंगाल का गषनंर, 
यहाँ का गचनेर-जनरल बनाया गया था; और उसे मद्रास 
शोर बम्बई की सरकारों पर कुछ नियंत्रण अधिकार दिये गये 
थे। सन्‌ १७८४ ई० के पिट के कानून से और पीछे सन्‌ १७६३ 
० के सनद्‌ कानून से उसके अधिकार क्रमशः बढ़ाए गए। 
सन्‌ १८३३४ ई० के सनद्‌ कानून से बंगाल का गघनेर-जनरत्त 
भारतघष् का गधनर-जनरल बनाया गया। इस समय उस पर 
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बंगाल के गवर्नर का नी काय भार रहा -- इससे घह सन्‌ १८५३ 
ह० का सनद्‌ क़ानून बनने पर मुक्त हुआ, जबकि बंगाल के 
लिये एक प्ृरथक्‌ लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। उक्त ष्ष से 
गवनेर-जनरत्त को किसी पिशेष प्रान्त सम्बन्धी कारय नहीं करना 
पड़ता, चह भारत सरकार का कार्य करता है, उसका सम्बन्ध 
समस्त भारतवर्ष भर से हे । 

पहले उसकी नियुक्ति कम्पनी के संचालकों द्वारा होती थी। 
खन्‌ १८१३ ई० के सनद-कानून से उसकी नियुक्ति की स्वीकृति 
सप्ताट्‌ द्वारा होने लगी । सन्‌ १८५८ ई० में भारतष्ष का राज्य 
प्रबंध कम्पनी के हाथ से निकल कर पालिमेंट के अधिकार में 
शझाया, उस समय से गघनेर-जनरल भारतघर्ष का 'घाइसराय 
भी कहा जाने लगा । पाइसराय का अर्थ है, 'सम्नाट-प्रतिनिधि' । 

गधरनर-जनरल ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की 
निगरानी करता है, घद गघनेरों से ऊपर हे, इस लिये गषनेर- 
जनरल कहलाता हे । सम्नाट-प्रतिनिधि की देसियत से वषह्द 
देशी रियासतों में जाता है, सभा या द्रबार करता है, ओर 
घोषणा-पत्र आदि निकालता है। इसलिए वह घायसराय 
कहलाता है| साधारण व्यघहार में “गवनर-जनरल ' शोर 
€ घायसराय ' शब्दों में काई भेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान 
मंत्री की सिफ़ारिश से सम्राट किसी योग्य अनुभघषी, एपं साधो- 
रणतः “' लाडे ' उपाधि-प्राप्त व्याक्ति को गधरनेर-जनरल नियत 
करता है। इसकी अवधि प्रायः पाँच साल की होती है, परन्तु 
यह समय (डभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। 

गवन र-जरनल के अधिकार--अपनी प्रबन्धकारिणी 
सभा की पअनुपस्थिति में गवनर-जनरल, किसी प्रान्तिक सरकार 
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या किसी पदाधिकारी के नाम, स्थयं कोई श्ाज्ञा निकाल सकता 
है | झधश्यकता होने पर पह ब्रिटिश भारत या उसके किसी 
भाग की शान्ति शोर सुशासन के लिए छः महीने के वास्ते 
घस्थायी कानून ( श्रा्डिनेंस ) बना सकता है। यदि वह चाहे 
तो किसी आदमी का, जिसे किसी अदालत ने फ़ोजदारी मामत्ले 
में ग्रपराधी ठहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शत्ते 
लगाकर, तज्षमा कर सकता है। उसे (१ ) भारत सरकार, (२) 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों, (४) 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों, ओर ( ५ ) देशी राज्यों के नरेन्द्र 
मंडल के सम्बन्ध में घिधविध अधिकार हैं; उनका घर्णन आगे 
प्रसंगानुसार किया जायगा । 

उसकी प्रबन्धकारिणी सभा ( कौंसिल )-पहले 
बताया जा चुका है कि आरस्भ में बंगाल, मद्रास झोर बम्बई की 
सरकारें एक दूसरे से स्घतंत्र थीं। परन्तु सन्‌ १७७३ ई० में 
जेग्युलेटिंग ऐक्ट पास होने से बम्बई-मद्रास सरकार बंगाल 
सरकार के ध्यधीन रवखी गयीं। बंगाल का गघषनर, गघनेर- 
जनरत्त कहदलाया जाने लगा। उसकी सहद्दायता के लिये चार 
मेम्बरों की कोंसिल बनाथी गयी । उक्त पेक्ट के शअनुसार गघनेर- 
जनरल शअझपनी कोंसिल के मन्तव्यों के विरुद्ध कुछु नहीं कर 
सकता था। सन्‌ १७८४ ई० में पिट का कानून पास हुआ जिस 
से गधनर-जनरल को मद्रास तथा बम्बई पर पूरा अधिकार हो 
गया। कोंसिलों के मेम्बरों की संखया घटा कर तीन कर 
दी गयी, इनमें से एक जंगी लाट झोर दो अन्य मेम्बर होते थे । 
ध्यब गवनर-जनरत्त को यह अधिकार मिल गया था कि घह 
ध्रावश्यकता होने पर कोंसिल के मत के पिरुद्ध भी कार्य कर 
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सके | सन्‌ १८३३ ई० में एक कानूनी सलाहकार इंगलेंड से 
भेज्ञा गया । इस पदाधिकारी का १८५३ ई० में कार्यकारिणी 
कोंसिल में बैठने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार पुनः 
मेम्बरों की संखया सन्‌ १७७७ इ० की भाँति चार हो गयी । सन्‌ 
१८६१ ह० के इंडिया कोंसिल्ल के ऐेक्ट से गघरनर-जनरतल की 
कोंसिल में पाँचवाँ मेम्बर बढ़ाया गया और जंगी लाट भी एक 
ध्रत्नग मेम्बर घाइसराय की कोंसिल में बनाया गया। सन्‌ 
१६०७ ३० में पुनः परिषत्तंन हुआ। अब गप्नेर-जनरल की 
कोंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छः होती है, यह आपश्यक- 
तानुसार घट बढ़ सकती हे। हाँ, कम से कम, तीन सदस्य 
ऐसे होने चाहिये जिन्होंने भारतघर्ष में दस घर्ष भारत सरकार 
की नोकरी की हा, कानूनी योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोर 
का ऐसा घकील, धअथषवा इंगलेंड या आयत्लंड का ऐसा बैरिस्टर 
होना चाहिये जिसने दस घर्ष घकालत ( प्रेक्टिस ) की हो। इस 
तरह का कोई नियम नहीं कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों की अमुक 
संख्या रहे, अब प्रायः तीन सदस्य हिन्दुस्थानी होते हैं। सब 
सदस्य, सम्राट की अनुमति से, पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं । 

मारत सरकार--गवनेर-जनरल आओऔर उसकी प्रबन्ध- 
कारिणी कोंसिल के मिला कर भारत सरकार ( गपनेमेंट-आफ- 
इंडिया ) कद्दते हैं । कोंसिल-युक्त गधनेर-जनरतल ( गषने र-जन रल- 
इन-कोंखिल ) कहने से भी इसका बोध द्ोता है । “ कोंसिल ' से 
मतलब प्रबन्धकारिणी कोंसिल का होता है, कारण कि 'कोंसिल' 
पहले प्रबन्धकारिणी दी थी, व्यवस्थापक का तो जन्‍म बहुत 
चर्ष पीछे हुआ । अ्रस्तु, गवनेर-जनरत के सम्बन्ध में ज्ञो पहले 
लिखा गया है, उससे घिदित होगा कि वह भारत सरकार का 
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सब से महत्व-पूर्ण अंग है, उसे धन्य पधिकारियों की अपेत्ता 
विशेष अधिकार है । 


कारय विभाग--इस समय भारत सरकार के काय निम्ध 
लिखित आझाठ पघिभागों शप्र्थात्‌ डिपाटेमेंटों (00))87077०779) में 
पिभक्त हैं :--- 

१--अथे या ' फ़ाइनेंस ” (970८०) घिभाग | यह विभाग 
भारत सरकार का बजट बनाता है, ओर सरकारी आय-व्यय 
का हिसाब रखता है | सरकारी कमंचारियों का वेतन, इनकी 
छुट्टी, पेंशन, भत्ता घ पुरस्कारादि विषय इसी के श्रधीन हैं। 
देशी राज्यों के नज़राने ओर श्ाय के कई एक श्रोतों, पश्फ़ीम, 
चंंगी, सिक्का और टकसाल का भी प्रबन्ध यही घिभाग 
करता है । 


२--स्वदेश या “होम ' (70०7०) पघिभाग । यह देश के 
भीतरी शासन का निरीक्षण ओर प्रान्तीय सरकारों के कार्य- 
संचालन की देख-रेख करता है। इंडियन सिघिल सर्षिस, 
कानून, न्याय, जेल, काला पानी, अनधिकृत सम्पत्तियाँ, ईसाई 
धरम, सिधिल मेडिकल स्िस तथा पुलिस सम्बन्धी उच्च 
कर्मचारियों की संख्या ठहराना इसी घिभाग का काम है। यही 
घिभाग भारत सरकार के दफ्तर अर इम्पीरियल लायब्रेरी का 
प्रबन्ध करता है। 


३--क़ानून या “ला” ([.»७) घिभाग। यह व्यपस्थापक 
सभा में कानून बनाने का तथा अन्य कानून सम्बन्धी कार्यो का 
प्रबन्ध करता है, तथा भारत सरकार को कानूनी थिषयों में 
प्रामश देता है । 
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४--उद्योग तथा श्रम या “इंडस्ट्री ऐंड लेबर ' ([70प्रशाप 
धार [,800प्रा)ै विभाग । यह कारखानों तथा ,मज्ञदुरी. सम्बन्धी 
बातों का प्रबन्ध करता है। यह डाक, तार, दृधाई यात्रा, ओोद्यो- 
गिक उन्नति, पेटन्ट, कापी-राइट आझादि घिषयों का घिचार 
करता है । 


४--शिक्षा, स्थास्थ्य और भूमि या  ऐेज्यूकेशन, हेल्‍थ ऐंड 
लंड्स ? (च्विपद्यापंणा, ींर्शीएी छणव 87व8) विभाग । यह 
शिक्षा, प्रवास ( विदेश गमन ), स्थानीय स्घराज्य और. स्घास्थ 
तथा चिकित्सा आदि विषयों का निरीक्षण करता है। 

६- रेल और घाणिज्य शध्र्थात्‌ 'रेलवेज् ऐंड काम 
(िशयोएफक४ आते ('णाता०"०९) घिभाग । यह घिभाग सरकार 
की वाणिज्य शोर व्यापार सम्बन्धी नीति का विचार करता हे, 
ध्यायात-निर्यात सम्बन्धी नियम केसे होने चाहिये, जहाजों के 
ध्याने-जाने की व्यघस्था केसी रहनी चाहिये, इन घिषयों का 
निर्णय यही घिभाग करता है। रेलवे बोर्ड द्वारा यद विभाग 
भारत सरकार की रेलों के प्रबन्ध का नियंत्रण करता है। यह 
रेलों का घाषिक श्याय-व्यय शनुमान पत्र भी बनाता हे। 

७-घिदेश शोर राजनैतिक पअथात्‌ फोरेन ऐड पोलिटिकल 
(लंड 8गवे 0॥0%) विभाग | यह भाग्त सरकोर के उस 
व्यवह्दार से सम्बन्ध रखता है, जो उसका यहाँ के देशी राज्यों से, 
तथा भारतघषष' के बाहर, ध्यन्य देशों से होता है। देशी रियासतों 
में इस विभाग की झोर से रेजीडेंट झोर पोलिटिकल पएजन्ट 
घादि काम ,करते हैं । यह पिभाग ब्रिटिश बिलोचिस्तान, 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त प्यजमेर-मेरवाड़ा ओर कुर्ग के शासन का 
भी नियंत्रण करता है। राजनेतिक कद, तथा पैनशन ओर 
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डउपाधियों का प्रदान करना, विदेशी पषाणिज्य दूतों का स्थागत 
करना, शाही फ़ोज तथा राजकुमार कालिज का प्रबन्ध भशादि 
काये इस घिभाग के ग्रन्तगंत हैं । 

८5-सेना या 'अआार्मी' (७70५) पिभाग। यह जल तथा 
स्थल और चायुयान सेना आदि सम्बन्धी कार्य, और फ़ोजी 
सामान का प्रबन्ध करता है | फ़ोजी स्वयं सेवक ( चालंटियर ) 
बनाने आदि के प्रश्नों की मीमांसा भी यद्दी विभाग करता है| 

उपयुक्त धिभागों में से प्रथम छः में से प्रत्येक के लिए 
गधनेर-जनरल की प्रन्बधकारिणी सभा का एक एक सदस्य 
रहता है यथा ध्र्थ सदस्य ( फाइनेंस मेम्बर ) स्घदेश सदस्य 
( होम मेम्बर ) आदि । पिदेश विभाग गवनेर-ज्ञनरल के श्रधीन 
है, शोर सेना घिभाग पर जंगी लाट धर्थात्‌ कमांडरन-चीफ़ 
का प्रभुत्व हे, जो प्रबन्धधारिणी सभा का असाधारण सदस्य 
होता हे । 

सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी--प्रबन्धकारिणी 
सभा के प्रत्येक सदस्य को सहायता देने के लिए उपर्युक्त प्रत्येक 
विभाग में एक सेक्रेटरी (5०८/८८४०७), एऋ डिप्टी सेक्रेटरी, कई 
ऐसिस्टिंट सेक्रेटरी तथा कुछ क्लुक॑ शअआादि रहते हैं।ये प्रायः 
भारतीय सिघिल सर्विस के दोते हैं, परन्तु गधर्नर-जनरत चाहे 
तो कुछ सेक्रेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित 
ध्मथवा नामज़द, सरकारी या ग़र-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त 
कर सकता है। ऐसे सेक्रेटिरियों को कोंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं। 
इनका पद उस समय तक बना रहता है, जब तक गधषनर- 
जनरल चाहता है |इनका पेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा 
निश्चय करती है । अगर कोई कोंसिल-सेक्रेटरी छः मद्दीने तक 
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उक्त सभा का सदस्य न रहे तो यह अपने पद से पृथक्‌ हो जाता 
है। प्रत्येक सेक्रेटरी अपने विभाग के दफ्तर का संभालता है, 
झोर सभा की बैठक में उपस्थित रहता है। 


सब सेक्रेटरियों का एक पिशाल कार्यालय ( “सेक्रेटेरियट ' ) 
भारतषर्ष की राजधानी देहली में है; परन्तु भारत सरकार 
का सदर मुकाम ( हेडक्काटर ) सर्दो में देहली रहने के अतिरिक्त, 
गर्मियों में शिमला रहता है । इसलिये सेक्रेटरियों को आ्रावश्यकता- 
नुसार देहलो या शिमले में रहना होता है । 


भारत सरकार के अधीन डायरेक्टर-जनरत्त ओर इन्सपेक्टर- 
जनरल झआादि कुछ ओर भी अधिकारी होते हैं, ज्ञिकका काम 
यह है कि भारत सरकार आर प्रान्तीय सरकारों के पविधिध 
घिभागों के कार्य की निगरानी रखें शोर उन्हें यथोचित 
परामश दें । | 

प्रबन्धकगारिणी सभा के अधिवेशन--इस सभा का 
अधिघेशन प्रायः प्रति सप्ताह हाता हे । उसमें उन धिषयों 
पर घिचार होता है ज्ञिन पर गवर्न र-जनरल घिचार करवाना 
चाहे, शअथषा जिन्हें पह अस्वीकार करे ओर जिन पर कोई 
सदस्य सभा का निर्णय चाहे | अधिघेशन में सभापति स्वयं 
गवरनेर-जनरल श्रथवा उनका नियत किया हुआ कोई सदस्य 
द्ोता है । 

काम करने का ढंग--पहले शासन सम्बन्धी छोटा बड़ा 
प्र्येक विषय कोंसिल (प्रबंधकारिणी सभा ) के सामने उपस्थित 
किया जाता था | इससे कार्य सम्पादन में बहुत देर लगती थी, 
तथा बड़ी असुविधा होती थी। अब प्रत्येक सदस्य अपने 
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विभाग सम्बन्धी साधारण पिषयों का स्थयं ही निपटारा कर 
देता है । । 

जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई घिचारणीय प्रश्न उठता 
है, तो उसका सेक्रेटरी मसधिदा तेयार करके गषनेर-जनरल या 
उस सद्रय के सामने पेश करता है जिसके प्मधीन उक्त विभाग 
हो । साधारणतया सदस्य इस पर जो निर्णय करता है पहदी 
अन्तिम फ़ेसला समझता जाता है, परन्तु यदि प्रश्न घिवादुगश्नस्त 
हो या उसमें सरकारी नीति की बात शध्ाती हो तो सेक्रेटरी द्वारा 
तेय्यार किया हुआ मसघचिदा सभा में पेश होता है, ओर यहाँ 
से जो हुक्म हो उसे सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सभा के. 
साधारण अधिवेशनों में, मत-भेद पाले प्रश्नों के घिषय में, 
बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पत्त समान हों तो 
ज्ञिस तरफ़ गधनेर-जनरल ( सभापति ) मत प्रकट करे, उसी 
पत्त के हक में फेसला होता है। मगर गवनेर-जनरत को इस 
बात का अधिकार रहता हे कि यदि उसकी समझ में सभा का 
निर्णय देश के लिए हितकर न हो ते सभा के बहुमत की भी 
उपेत्ता कर, धह अपनी सम्मति के अनुकूल कार्य कर सकता है।. 
परन्तु ऐेसी प्रत्येक दशा में घिरुद्ध पक्त के दो सदस्यों की इच्छा 
होने पर उसे धझपने कार्य की, कारण सहित सूचना देनी होगी,. 
तथा सभा के सदस्यों ने उस पिषय में जो कारपाई लिखी हो, 
उसकी कापी भारतमन्त्री के पास भेजनी होगी । 

मारत सरकार के अधिकार-भारत सरकार को,, 
नियमों का पालन करते हुए, ब्रिटिश भारत के शासन तथा सेना- 
प्रबन्ध के निरीत्तण तथा नियंत्रण का अधिकार है । पद कोंसिल- 
युक्त भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति: 
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को बेच सकती है। वह प्रबन्धकारिणी सभा के अधिघेशन का 
स्थान निश्चय करती है। प्रान्तीय सरकारों के उसको अ्ाज्ञाएँ 
माननी होती हैं| पद प्रान्तों की सीमा नियत यो परिषतेन कर 
सकती है । प्रान्तिक सरकारों के निधेदन पर घह ब्रिटिश भारत 
के किसो हिस्से की शान्ति ओर खुशासन के लिए नियम बना 
सकती है । वह हाईकोर्टो का अधिकार क्षेत्र बदल सकती है ओर 
दो साल तक के लिए जज नियत कर .सकती है । जिन बातों 
के लिए कानून में व्यवस्था न की हुई हो, उनके लिए षह भारत- 
मंत्री की स्वीकृति लेकर नियम बना सकती है। पद एशिया के 
रांज्यों से सन्धि या समझौता कर सकती है, पिदेशी राज्यों के 
ध्रन्तगंत चह धअपनी सक्ता ओर अधिकारों का डउपयाग कर 
सकती है । उसे अपने शध्धीन भू-भाग किसी राज्य को देने 
झोर उसके अधीन भू-भाग लेने का अधिकार है। ( भारतीय 
व्यवस्थापक सभा, प्रान्तीय सरकारों आर, प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका पिघेचन 
ध्न्यत्न प्रसंगानुसार किया जायगा । ) सारांश यह है कि 
सम्राट की प्रतिनिधि होने के कारण, उसे सप्नाद की. ऐसी 
शक्तियाँ ओर अधिकार प्राप्त हैं जो भारतीय प्रचलित व्यषस्था 
के विरुद्ध न हों । 

भारत सरकार का प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध-- 
प्रान्तीय सरकारों का कत्तंव्य हे कि पे भारत सरकार के आदेशों 
पर ध्यान दे', तथ” उनके अनुपसतार कार्य करें। साथ ही उन्हें 
भारत सरकार को उन विषयों की सूचना देनी होती है, जिन 
की बह चाहे | पहले भारत सरकार, भारत मंत्री की शनुमति 
से ध्रान्तीय सरकारों का कुछ घिषयों के काय॑ तथा अधिकार दे 
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दिया करती थी, ओर प्रान्तीय सरकारें उनके सम्बन्ध में, भारत 
सरकार के एजन्ट या प्रतिनिधि स्थरूप कार्य करती थीं। सन 
१६१६ ६० के कानून के अनुसार निश्चय हुआ कि भारत सरकार 
यथा-सम्भष प्रान्तीय शासन कार्य में हस्तक्षेप न करे, ओर 
इस काय के लिये प्रान्तीय सरकारों के ही आझाधश्यक अधिकार 
दे दे। प्रान्तों के हस्तान्तरित घिषयों में, भारत सरकार शअ्रपने 
हस्तक्षेप या नियंत्रण अधिकार का उपयेाग केघल इसी उद्देश्य से 
करे, कि केन्द्रीय विषयों सम्बन्धी कार्य का सम्यग सम्पादन 
हो सके, ध्मथवा उस समय करे जब किसी घिषय का सम्बन्ध 
दो या अधिक प्रान्तों से हो, ञओर थे प्रान्त आपस में कोई 
सममकोता न कर सके । 

इस समय शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं--( १) 
झखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, झोर (२) प्रान्तीय विषय । 
इसी घर्गोकरण के अआ्रधार पर भारत सरकार (केन्द्रोय सरकार) 
शोर प्रान्तीय सरकारों के कार्यो, तथा उनकी शआय के शभ्रोतों 
का विभाजन किया गया है। केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व 
भारत सरकार पर है ( प्रान्तीय विषयों में भी उसे कुछ 
धधिकार है ) यदि किसी पिषय के सम्बन्ध में यह सन्‍्देह हो 
कि यद्द प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कोंसिल-युक्त 
गपने र-ज़्नरल करता है, परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार 
भारतमभन्त्री का है। 

मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय--संक्तेप में, भारतवष में 
मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैंः-- 

( १) देश रक्ता; भारतीय सेना तथा दृधाई जहाज, (२) 
विदेशों तथा पिदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी रियासतों से 
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सम्बन्ध । (४ ) राजनेतिक खच, ( ५ ) बड़े बन्द्रगाह, | ( ६ ). 
डाक, तार, टेलीफोन ओर बेतार के तार, ( ७) झआयात-निर्यात- 
कर, नमक, ओर अखिल भारतवर्षीय आय के श्रन्य साधन,. 
( « ) सिक्का, नोट आदि, (६ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, 
(१०) सेविंग बैंक, (११) भारतीय हिसाब परीक्षण विभाग, 
(१२ ) दीघानी ओर फ़ौजदारी क़ानून तथा उनके कार्य विधान, 
( १३ ) व्यापार, बेंक ओर बीमे का काम, (१४) तिज्ञारती 
कम्पनियाँ और समितियाँ, (१५ ) श्फ़ीम आदि पदार्थों की 
पैदाघार, खपत शोर निर्यात का नियंत्रण, ( १६ ) कापी-राइट 
( किताब शथ्यादि छापने का पूण्ण अधिकार ) ( १७ ) ब्रिटिश 
भारत में आना, अथवा यहाँ से घिदेश जाना, ( १८ ) केन्द्रीय 
पुलिस का संगठन, (१६) हथियार ओर युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, 
(२०) मनुष्य गणना, ओर आँकड़े या स्टेटिसटिक्स (8७४9708),. 
(२१ ) अखिल भारतघर्षीय नोकरियाँ, ( २१) प्रान्तों की सीमा, 
झोर ( २३ ) मजदूरों सम्बन्धी नियंत्रण । 

भारत सरकार का उत्तरदायित्व--भारत सरकार 
घपने कार्यो के लिए ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, 
भारतीय जनता के प्रति नहीं | अगर गधनेर-जनरत्त या उसकी 
प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इंगलेंड की सरकार से किसी 
बात में सहमत न हों तो या तो उन्हें ( १ ) अपने मत को दबाना 
पड़ेगा, अथषा ( २ ) त्याग-पन्न देना होगा | पहली हालत में 
थे श्रिटिश सरकार के ध्यधीन कमचारी मात्र हैं, दूसरी दशा में 
उन्हें काई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं कि वे जनता के प्रति 
धपने मत की सत्यता प्रकट कर सके । अगर थे भारतीय 
जनता से निर्वाचित, तथा उसके प्रति उत्तरदायी हों तो जब 
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कभी ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्ताव को रद करे, थे त्याग- 
पत्र देकर अपने निर्धाचक संधों से श्रपीक्ष कर सकते हैं, ओर 
अगर उन्हें उनका सद्दारा मिलते तो ब्रिरिश सरकार उनके 
प्रस्ताधों को स्वीकार करने पर बाध्य हो। भारत सरकार के 
सद्रुय वर्तमान अवस्था में त्याग-पत्र दे सकते हैं, परन्तु इससे 
स्थिति में कोई भ्रन्तर नहों झाता, क्योंकि उनके उत्तराधि- 
कारी अपने उच्च अधिकारियों के शभ्राज्ञानुसार चलने के लिए 
बाध्य रहते हैं । 


सन १९३५ ३० का विधान और भारत सरकार- 
सन्‌ १६३४ हँ० के विधान के अनुसार भारतवर्ष में भावी शासन का लय 
संघ शासन की स्थापना है, जिससे ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक 
संघ बनकर दोनों का एक साथ शाप्तन हो । संघ स्थापित होने पर भारत 
सरकार का नाम ' भारतवर्ष की संघ सरकार ' होगा | संघ स्थापना की 
घोषणा सम्राट हारा की जायगी, भौर उस समय की जायगी, जब कि 
'विधांरित शतनामे के अनुसार इतने देशी राज्य संघ शासन को स्वीकार कर 
के, जितने, राज्य-परिषद ( फोंसिल्-आफ-स्टेट ) के कम से कम ४२ सदस्य 
'चुबने के अधिकारी हों, भौर जिनकी जनसझ्या, कुक्ष देशी शाज्यों की जन- 
संख्या की कम से कम आधी हो । सम्भवतः संघ स्थापना रून्‌ १६४० ईं० 
तक होगी | 

संघ निर्माण होने के बाद सम्नाट्‌ का प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के 
शासम सम्बन्धी विषयों में गवनर-जनरल, झोर देशी राज्यों के शासन 
प्रबन्ध में वायसराय होगा । दोनों पढ़ों पर नियुक्तियाँ सम्राट द्वारा हुआ 
करेंगी, और सम्राट को दोनों पदों के लिये एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का 


भी अधिकार होगा । 
इस समय जो शासन काय कॉसिल-युक्त गवनेर-जनरक्ष के नाम से 


'होता है, वह फिर गवनर-जनरत्ञ के ही नाम से द्ोगा । उसका एक मंत्री- 


भारत सरकार 3७ 


मंडल ( को सिल्ल-आफ-मिनिस्टर्स ) होगा। यह मंडल उसे, उसके विशेषा- 
धिकारों को छोड़ कर अन्य विषयों में सद्दायता या परामर्श देगा। इसमें 
अधिक से अ्रधिक दुस मंत्री होंगे । 

देश रक्षा अर्थात्‌ सेना, धर्म ( ईसाई मत ), पर.राष्ट्र, तथा जंगजली 
जातियों के विषय के प्रबंध में गवनर-जनरत्न अपनी भर्जी के झनुसार कार्य 
करेगा । इनमें मंत्रियों का परामश नहीं जिया जायगा | इनके सरबन्ध में 
गबनर-जनरल को सहायता देने के लिये अधिक से अधिक तीन सलाहकार 
( कॉसिकर ) रहेंगें। 

निम्नल्लिखित विषयों के लिये गवनर-जनरक् विशेष रूप से उत्तरदायी 
होगा, इनके सम्बन्ध में वह ( मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी ) अपने 
व्यक्तिगत निणंय के अनुसार कार्य कर सकेगा :-- 

( १ ) भारतवष या इसके किदी भाग के शान्ति-भंग का निवारण 
करना । 

( २) संबव सरकार की आयथिक स्थिरता भोर साख को सुरक्षित 
रखना । गवर्मर-जनरल के इस काय में सहायता देने के किये एक झाधिक 
परामशंदाता ( फाइनेन्शल ऐडवाइजर ) ड्ोगा । 

( ३ ) ऐसे कार्य के रोकना, जिससे इंगलेंड या बर्मा से भारत में 
भाने वाले माल के सम्बन्ध में भेद-नीति का ब्यवहार हो | 

( ४ ) अल्प-संख्यकेां के उचित द्वितों की रक्षा कशना । 

( ५ ) वर्तमान तथा भुत-पूवं॑ सरकारी कमंचारियों, और उनके 
भाश्रितों के अधिकारों ओर हितों की रक्षा करना । 

( ६ ) संघीय क़ानूनों के सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था करना कि 
व्यापारिक और जाति-गत विषयों के भेदु-भाष या पक्तपात मूलक क़ानूब 
न बनें। 

( ७ ) देशी राज्यों के अधिकारों की, तथा उबके नरेशों के अधिकारों 
और मान मर्यादा की रचा करना । 
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( ८ ) अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार किये जाने वाले 
कायो में कोई याघा उपस्थित न होने देना । 

ऐडवोकेट-जनरल संघ सरक'र का श्रावरयक कानूनी विषयों में परामर्श 
देगा, और वह तिटिश भारत के तथा सघध में सम्मिक्षित देशी राज्यों के 
न्यायालयों में पेरवी कर सकेगा । 


सन १६३५ ईं० के कानून से प्रान्तीय सरकारों पर भारत सरकार का 
नियंत्रण बहुत ही कम और विशेष दुशान्ों में होगा, साधारणतया वे 
झपने अपने जेनत्र में बहुत कुछ स्वाधीन होंगी | गवर्नर अपने विशेषा- 
धिकार के अनुसार किये हुए कार्यों के सम्बन्ध में भारतमंत्री के अधीन और 
उसके प्रति उत्तरदायी दोंगे, हाँ भारतमंत्रों का यह नियंत्रण गवनेर- 
जनरल द्वारा होगा | 
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ब्रिटिश 'मारत के प्रान्त--आरम्भ में यह कट्पना 
करना कठिन था कि भारतघष में अंगरेजी राज्य इतना घिस्तृत 
हो जायगा । पहले तीन 'प्रेसिडेन्सी' बनीं । श्राज़् कल 'प्रेसीडेन्सी' 
कहने से बंगाल, बम्बई और मद्रास के मद्दान प्रान्तों का थोध 
होता है, किन्तु पहले 'प्रेसीडेन्सी' उस स्थान को कहते थे, जहाँ 
कम्पनी की किसी कोठी का प्रबन्ध करने धाला  प्रेसीडेंट 
ध्यर्थात्‌ सभापति ( गधनेर ) और उसकी कोंसिल रहती थी। 
पश्चात्‌ यह शब्द उस समस्त भूमि के लिये व्यपदार में झ्माने 
लगा, जिस पर प्रेसीडेन्टन का अधिकार हो । धौरे धीरे 
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कम्पनी के अधिकार में अधिक भूमि शझाती गई, ओर वह 
इसे अपने खुभीते के अनुसार उपर्युक्त तीन प्रेसिडेन्सियों में से 
किसी में शामिल करती गई । जब इनकी सीमा बहुत बढ़ गई, 
झोर शासन की द्वृष्टि से अखुषिधा प्रतीत होने लगी, तो क्रमशः 
नवीन प्रान्तों की सष्टि करनी पड़ी । 

सन्‌ १६१६ ६० के कानून के अनुसार यहाँ प्रान्तों की संख्या 
१५ है। इनकी शासन प्रणाली समझने के लिए इनका प्रारम्भिक 
इतिहास जान लेना उपयोगी है, अतः उसे नीचे संक्तेप में दिया 
जाता है । 

» मसदरास-सन्‌ १६३६ ई० में इस प्रान्त की वह भूमि 
खरीदी गई, जहाँ श्रब सेंट-जाज का किला है। सन्‌ १६५४३ ई० 
में यह प्रेसीडेन्सी बना दिया गया। सौ घष अंगरेजों के पास 
रहने के पश्चात्‌ यह फ्रांसीसियों द्वारा जीत लिया गया, किन्तु 
सन्‌ १७५७ ६० में यह पुनः अंगरेजों के हाथ आ गया, और 
इसके साथ मकुलीपट्नन भी आया। बक्सर के यद्ध के बाद, 
इलाहाबाद की संधि से मुगल सप्राद शाह आलम द्वितीय 
द्वारा कम्पनी को 'उत्तरोी सरकार! मिल गया। पश्चात्‌ झंग्रेजों के 
हेद्रप्मली प्योर उसके बेटे टीपू खुलतान से चार यद्ध हुए। भअन्त 
में सन्‌ १७६६ ६० में मेखूर की राजगद्दी पहाँ के पुराने हिन्दू राज 
घंश को दी गई। इससे मद्रास प्रान्त में पाँच जिले ओर बढ़े। 
हैदराबाद के निज्ञाम से भी दो जिले मिले ओर कर्नल मिल 
जाने पर मद्रास प्रान्त पूरा हो गया। सन्‌ १८६२ इई० में 
मद्रास सरकार ने उत्तरी कनारा का उत्तरी ज़िला बग्बई 
सरकार को दे दिया। इस प्रकार मद्रास; व्यापारियों की 
बस्ती से, फ्रांस घालों की लड़ाई से, तथा बादशाह के दान, 
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झोर मेखूर के सुलतान की हार से ब्रिटिश भारत का एक 
धान्‍्त बना है । 

२ बम्बइे-सेलहपवीं शताब्दी में पु्ंगीजञों ने बम्बई का 
टापू गुजरात के बादशाह से लिया था, परन्तु सन्‌ १६६१ ई० 
में पुतंगाल के बादशाह ने इसे अपनी बेटी के दहेज में इंगलेन्ड- 
नरेश को दे दिया शोर उससे यह भारतबष् के अड्जरेज व्यापारियों 
ने कुछ सालाना लगान पर ले लिया | तदुपरांत यहाँ किला झोर 
बंदरगाह बनाया गया । पश्चात्‌ ज्ञब पेशवा नारायण राव की झूत्य 
पर स्वार्थो राधोबा ने अपने ही बन्धुओं के पिरुद्ध अंगरेजों ' की 
सहायता माँगी तो सालधाई की संधि ( १७८२ ई० ) से पसीन, 
सलसट तथा बम्बई के निकट॒यर्ती टापू कम्पनी को मिल गए। 
१८०० ओर १८१७ के बीच में सूरत के नवाब ओर गायकषाड़ 
से खूरत, भड़ोंच, अहमदाबाद ओर केरा जिले अंगरेजों को 
मिले | मरहटों की संघ शक्ति क्रमशः टूटती गई । सन श८१८ ई० 
में किरकी की लड़ाई के बाद मध्यप्रदेश के कुछ ज़िलों के 
ध्यतिरिक्त महाराष्ट्र का बड़ा भाग कम्पनी को प्राप्त हुआ। 
१८१६-२७ के बीच निजञ्ञाम शयोर कोल्हापुर के महाराज से 
ध्यवशिष्ट मद्दाराष्ट्र मिल गया । मध्यप्रदेश के जिलों को छोड़ कर, 
ये सब भू-भाग तथा सन्‌ १८४२ ई० में बिलोची अमीरों से जीते 
हुए सिंध प्रदेश ओर अदन बंदर मिल कर बम्बई प्रान्त की 
सृष्टि हुई । 

३ बंगाल--यहाँ अंगरेजों की पहली दुकान सन १६४२ ई० 
में बलासोर (बाल्लेश्वर ) में खोली गई थी। सन्‌ १७०० 
ई० में कम्पनी ने बंगाल के हाकिम की आज्ञा से कलकत्ता मोल 
लिया । सन्‌ १७५७ में पलासो की लड़ाई से ओर पश्चात्‌ सन्‌ 
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१७६५ ई० में बक्सर के युद्ध से कम्पनी को बड़ाल बिद्दार-डड़ीसा 
की दीवानी मिल गयी। सन्‌ १७७४ ई० में यहदाँ का गपषनेर 
भारतघ्ं का गवनर-जनरल बनाया गया, शोर बह मद्रास 
तथा बम्बई के गघनेरों से ऊपर समझता जाने लगा। पश्चात्‌ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश इसी के पझअधिकार में कर दिया गया ओर 
यह सन्‌ १८३४ ई० तक बंगाल में सम्मिलित रहा । सन्‌ १८२६ 
ई० में ग्आासाम और १८५४० में शिकम की भूमि भी इसी 
में मिला दी गयी। सन्‌ १८५४ ई० में बंगाल के लिए भारत- 
घर्ष के गपनेर-जनरल से पृथक्‌ एक गघनेर की स्पीकृति 
हुई, परन्तु उस अटहाते को केषल लेफ्टिनेंट-गधनेर से ही 
संतोष करना पड़ा । सन्‌ १८७७ हईैं० में आसाम ध्यलग एक 
चीफ़ कमिश्नर के शअरधीन कर दिया गया। सन्‌ १६०४५ ई० 
में बंगाल के “शासन का भार कम करने के लिए ' इसके 
कुछ जिले आसाम में मिला कर पूर्षी बंगाल ओर आसाम * 
नामक प्रान्त बनाया गया ओर उसके लिए लेफ्टिनेंट गधनेर 
नियत किया गया। परन्तु इस प्रकार के घंगधविच्छेद से केवल 
बंगाली हो नहों, घरन्‌ समस्त हिन्दुस्तानी जनता में बिकट 
घर्सतोष की लहर उठी । इस पर सन्‌ १६१२ में भारत- 
सम्नाट पंचम जाज ने दिव्ली द्रबार के पश्चात्‌ संपूर्ण बंगाल 
को एक गधषनंर के अधीन कर दिया। बिद्दार-उड़ीसा ओर 
छोटा नागपुर के लिए लेफ्टिनेंट गषनर नियत हुआ और 
ध्यासाम को, सन्‌ १६०५ ६० के पूर्ष की स्थिति के अनुसार, पुनः 
चीफ़ कमिश्नर ही मिला । 

इस प्रकार जो भूमि सन्‌ १८५७ से १८७३ ३० तक एक 
शासक के अधीन रही, झोर जहाँ १८७७ से १६११ तक दो 
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शासक रहे वहाँ १६१२ से तीन शासक प्र्थात्‌ एक गवनर, एक 
लेफ्टिनेंट गवनेर, आर एक चीफ कमिश्नर नियत हैं । 

४ विहार-उड़ीसा--इसका उल्लेख अभी बंगाल के विषय 
में हो चुका है। इस नवीन प्रान्त की सृष्टि सन्‌ १६१२ ई० से हुई, 
जब इसे एक लेफ्टिनेंट गधनेर के धअधीन किया गया। 

७ संयुक्त प्रान्त-अंगरेजों ने बक्सर की लड़ाई ( सन्‌ 
१७६४ ई०) से इलाहाबाद, बनारस झोर कड़ा प्राप्त किया, 
पश्चात्‌ उन्होंने सन्‌ १८०३ ई० के मरहटा युद्ध में सिधिया को 
घधसाई तथा लासघारी पर परास्त किया, ओर झआगरा एवं दुआब 
पर प्रधिकार प्राप्त किया । यह श्ागरा प्रान्त आरम्भ में बंगात्त 
प्रान्त का ही भाग समझता गया था| सन्‌ १८११ ई० में नागपुर के 
राजा से सागर व ॒नमंदा प्रदेश मिला ओर पाँच वर्ष पीछे गुर्खा 
युद्ध के परिणाम स्थरूप कमांऊ, गढ़वाल झोर देहरादून कम्पनी 
के हाथ श्राप । सन १८३४ ई० में इस समस्त प्रदेश के लिए प्रबन्ध- 
कारिणी कोंसित सहित एक गघनेर की स्घीकृति हुई, परन्तु 
इसे लेफ्टिनेंट-गधनेर के अधीन किया गया । 

लाई डलहोजी ने १८५४६ ई० में ग्रघध को भी पंगरेज़ी राज्य 
में मिलाया ओर यहाँ एक चीफ़ कमिश्नर नियत किया। सन 
१८७७ ई० में यह पूर्वोक्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में मिला दिया गया। 
इस प्रकार बढ़े हुए प्रोन्‍न्त पर भी शासक केवल लेफ़््टिनेन्ट गवनेर 
ही रहा । ' 

सन १६०१ में पंजाब के उत्तर-पश्चिम में सीमा-प्रान्त बना 
देने पर उक्त पश्चिमोत्तर प्रदेश का नाम आगरा ओर ध्यवध के 
संयक्त प्रान्त' में परिघतित किया गया। केघत्ल 'संयुक्त प्रान्त' कहने 
से भी इसी का बोध होता है । 


प्रान्तीय सरकार | 


६ पंजाब--सघन्‌ १८४६ ई० में, पहिले सिक्‍्ख युद्ध के 
पश्चात्‌, पंजाब में नाबालिग राजा के लिए सरकारी एजेन्ट नियत 
हुआ | फिर सन्‌ १८४६ ई० में दूसरे सिक्‍ख युद्ध की समाप्ति पर 
इस प्रांत में अंगरेजों का अधिकार हो गया ओर यहाँ के शासन 
के लिये तीन मेम्बरों का एक बोर्ड नियत किया गया। सन 
१८४३ में यहाँ चीफ़ कमिश्नर मुकरर हुआ। राज्य क्रान्ति के 
बाद दिल्ली पश्चिमोत्तर प्रदेश से निकाल कर पंजाब में मिला 
तती गई और पीछे सन्‌ १८५६ इ० में यहाँ लेफ्टिनेन्ट गवनेर नियत 
हुआ । सन्‌ १६१२ इ० से दिदली का एक स्घतंत्र प्रान्त 
बनाया गया । 

७ बसौ-सन्‌ १८२६ ६० के प्रथम बर्मा युद्ध से शपयराकान 
तनासरम्‌ और टेघा कम्पनी को मिले, झर इन पर एक 
कमिश्नर नियत हुआ। दूसरे युद्ध के पश्चात्‌ १८५६ ई० में पीमू 
पर अधिकार प्राप्त हुआ ओर यहाँ भी एक कमिश्नर नियत 
हुआ | धअनन्‍्तर सन्‌ १८६२ ई० में इस समस्त प्रदेश पर दो 
कमिश्नरों के स्थान में एक चीफ़ कमिश्नर नियत किया गया। 
सन्‌ १८८४५ में उत्तर बर्मा अंगरेजी राज्य में मिलाया गया। 
तब से उत्तर-दत्तिण बर्मा मिला कर संपूर्ण बर्मा एक छोटे लाट 
( लेफ्टिनेन्ट गवनर ) के आधीन रखा गया। 

८ आसाम-इसका उदलेख बंगाल प्रान्त के विषय में आ 
चुका है । प्रथम बर्मा युद्ध से यह अंग्रेजों के हाथ आया, तब से सन्‌ 
१८७७ ई० तक यह बंगाल सरकार के ही अधोन रहा । पश्चात्‌ 
यहाँ एक चीफ़ कमिश्नर नियत हुआ । यह प्रान्त सन्‌ १६०४ ई० 
से १६१२ ई० तक पू्वो बंगाल के साथ लेण्टिनेन्ट गवनर के अधीन 
रहा । पश्चात्‌ यहाँ पुनः चीफ़ कमिश्नरी स्थापित हुई । 


५छ भारतीय राज्य शासन 


९ मध्य प्रान्त बरार-पश्चिमोत्तर प्रदेश से सांगर शोर 
नमंदा के जिले लेकर तथा उनमें नागपुर ( जो सन्‌ १८५४ ई० 
में राजा के मर जाने से अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया था ) 
मिला कर सन्‌ १८६१ में चीफ कमिश्नर की शअ्रधीनता में 
मध्य प्रान्त नामक प्रान्त बनाया गया। 


बरार सन्‌ १८४३ ई० में निञज्ञाम हेदराबाद ने अंग्रेज़ों को 
इस निमित्त से दिया कि घहाँ की आमदनी से हेदराबाद 
की सरकारी सेना का खर्च चलाया जाधे शोर जो आय शेष 
रहे घह निज्ञाम को मिल जाया करे। इस पर बरार में हेद्राबाद 
के पजेंट के ग्रधीन एक कमिश्नर नियत किया गया। सन्‌ १६०२ 
ह० से निज्ञाम के मिलने घाली रकम २६ लाख रुपये ठहरा 
दी गई। अब शासन के घिचार से मध्य प्रांत ओर बरार 


सम्मिलित ही हैं । 


१० अजमेर-मेरवाड़ा--अंतिम मरहठा युद्ध के पश्चात्‌ 
सन्‌ १८१८ ६० में सिध्रिया से प्रंश्रेजों को शझ्जमेर मिला ओर 
मेरवाड़ा लुटेरों से छीन लिया गया। गघनेर-जनरल का, राज- 
पूताने की रियासतों का एजेंट ही यहाँ का चीफ़ कमिश्नर 
द्वोता है । क्‍ 

११ कुरगं-सन्‌ १८३४ ई० में लाडड पिलियम बेनूट्िंग ने 
प्रजा की सम्मति से कुगे को प्रंश्रेजी राज्य में मिला लिया। 
मेखूर का रेजिडेंट चीफ कमिश्नर को हेसियत से इसका शासन 
करता हे । 

१२ अंदमान निकोबार-इन टापुश्मों का सुपरिटेंडेंट 
एक चीफ़ कमिश्नर है जो पोर्ट ब्लेयर में रहता है। सन्‌ १८१८ 
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ई० से यह हिन्दुस्तान के देश-निकाले के अपराधियों के रहने 
की जगद्द है । 


१३ ब्रिटिश-बिलोचिस्तान-कलात के ख़ान से सन्‌ 
१८७६ ई० में क्येट खरीदा गया। इसमें निकटपत्ती भूमि मिला 
कर सन्‌ १८८६ इ० में ब्रिटिश-बिलोचिस्तान नाम का छोटा सा 
प्रान्त बना दिया गया, ओर यहाँ एक चीफ़ कमिश्नर नियत 
किया गया। 


१४ पद्चमोत्तर सीमा प्रान्त-पंजाब के कुछ ज़िले 
लेकर ओर उनमें कुछ अआस पास की भूमि मिल्ला कर सन्‌ 
१६०१ ई० में इस नाम का एक नघीन प्रान्त चीफ़ कमिश्नर के 
धश्रधीन कर दिया गया, जिससे भारत सरकार पश्चिमी सीमा 
की भल्ली प्रकार निगरानी कर सके । 


१५ देहली-सन्‌ १८५७ ई० की राज्य क्रान्ति के बाद देहली 
पश्चिमोत्तर प्रदेश से निकाल कर पंजाब सरकार के पअ्धीन कर 
दी गई थी। सन्‌ १६१२ ई० में राजधानी को कलकत्ते से बदल 
कर देहली लाना आवश्यक समझक्का गया। तब से इस ज़िल्े 
के तथा इस के आस पास की कुछ भूमि को पंज्ञाब प्रान्त से 
जुदा करके ओर उस में मेरठ जित्ते का कुछ भाग मिला कर एक 
चोफ-कमिश्नरी बना दी गई । 

प्रान्लों का शासन--कम्पनी के राज्य काल के धारम्भ 
में बंगाल, बम्बई ओर मद्रास के गवनेर ( सरकार ) प्ृथक्‌ 
पृथक्‌, एक दूसरे से स्घतंत्र थे। सन्‌ १७७३ ई० के रेग्युलेरिग 
पेक्ट से मद्रास कोर बम्बई की सरकार बंगाल के गधनेर- 
जनरल के अधीन की गई, परन्तु उन पर घपिशेष नियंत्रण न 


५दै भारतीय राज्य शासन 


हुआ | वे प्रायः स्घतंत्र रूप से काये करती रही। सन्‌ १७५४७ 
० के पिट के कानून से, वे निश्चित रूप से बंगाल के गधनर- 
जनरल के अधीन दो गहईं। पश्चात्‌ १८४३ ६० से प्रत्येक 
ग्रान्त की सरकार पर भारतघष् के गवर्नर-जनरल ञआोर उसकी 
कोंसिल ध्र्थात्‌ भारत सरकार का निरीक्षण ओर नियंत्रण 
रहने त्गा; धन्य प्रान्तों की शअ्रपेत्ता बंगाल, मदरास आओर 
बम्बई पर यह नियंत्रण कम रहा। 

रेग्युलेशन और नान-रेग्युलेशन प्रान्त--पहले प्रान्त 
दो प्रकार के थे, रेग्युलेशन प्रान्त ओर नान-रेग्युलेशन प्रान्त । 
बम्बई, बंगा , मदरास ओर आगरा के प्रान्त ९ रेग्यूलेशन प्रान्त' 
कहलाते थे, झोर अवध, पंजाब, सिध, मध्य प्रान्त आदि को 
* नान-रेग्युत्तेशन प्रान्त ” कहा जाता था। रेग्यूलेशन प्रान्तों का 
शासन सरकार द्वारा बनाए हुए रेग्युलेशनों अर्थात्‌ नियमों या 
कानूनों के अनुसार, होता था। नान-रेग्युलेशन प्रान्तों में, उनकी 
भिन्न भिन्न दशा के अचुसार, नियम या कानूनों में श्रावश्यक हेर 
फेर कर लिया जाता था; यह विशेषतया इस लिये किया जाता 
था कि इन प्रान्तों को अंगरेजी राज्य में सम्मिलित हुए कम 
समय हुआ था, ये शासन की द्वष्टि से कम उन्नत समझे जाते थे । 
प्रान्तों का यह भेद खास तोर से, सन १६१६ ३० से हट गया है। 
हाँ, जो प्रान्त पहले रेग्युलेशन प्रान्त कहलाते थे, उनमें जिले के 
प्रधान असर के अब भी पू्चंघत ' कलेक्टर ! ही कहते हैं; ओर 
नान-रेग्युलेणन प्रान्तों में उसे डिप्टी-कमिश्नर कहा जाता है | 

सन १९१९० ३० के कानून से पहले प्रान्तों के 
मेद--सन्‌ १६१६ ई० के कानून से पूष प्रान्तों के पाँच भेद थे, 
यह थागे के नकरो से प्रकट हो जायगा :--- 
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आच्त 





१ | मदरास, बम्बई शयोर | 


बंगाल 


२्‌ बिहार उड़ीसा 


३ . संयुक्त प्रान्त, पंज।ब, 
ओर बर्मा 


8" 
प्रान्त घरार 


| कुग, अंदमान-निको - 

खार, ब्रिटिश बिलतो- 

| चिस्तान, पश्चिमोत्तर 

सोमा प्रान्त, शध्योर 
दे हली 





4४ घ्जमे र, मेरघाडा, 








शासक शासन पद्धति 
गधनेर | प्रबन्धकारिणी सभा 
शोर व्यवस्थापक 
परिषद्‌ 
लेफ्टिनेंट हु 
गधनेर 
मा केवल व्यवस्थापक 
परिषद 


ध्रासाम, झोर मध्य- चीफ कमिश्नर न्‍ 


प्रबन्धका रिणो सभा 
या व्यधस्था पक 
परिषद्‌, कोई नहीं 


सन्‌ १९१९ ई० के कानून के अनुसार प्रान्तों के 
भेद--सन्‌ १६१६ ६० के कानून से प्रान्तों की कुल संख्या तो 
पूषंषबत अर्थात्‌ १५ ही रही, परन्तु उनके भेद केवल दो किए 
गए--बड़े (७]०) प्रान्त ओर छोटे (॥70/) प्रान्त । शासक भी 


ध्र्दः भारतीय राज्य शासन 


केषतल दो प्रकार के रह गये, बड़े प्रान्तों में गघनंर ओर छेटे प्रान्त 
में चीफ कमिश्नर। इस प्रकार लेफ्टिनैन्ट-गवर्नर का पद हट 
दिया गया, जो उक्त दो पदों के बीच का था | सन १६१६ ई० वे 
कानून से बड़े प्रान्तों में बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त 
पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्य प्रान्त बरार, बर्मा, ओर अआसाम 
रखे गए हैं | इन्हीं नो प्रान्तों में उत्तरदायी शासन पद्धति क 
श्रीगणेश करके, स्वराज्य का बीज बोया गया है। शेष छुः प्रान् 
छोटे प्रान्त कहलाते हैं। इनमें देहली, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 
ब्रिटिश बिलोचिस्तान, अजमेर-मेरपाड़ा, कुर्गे, और अन्दमान- 
निकोबार सम्मिलित है। बढ़ें प्रान्तों में गषनर, प्रबन्धकारिणी 
सभाएं और व्यवस्थापक परिषद हैं। छोटे प्रान्तों का शासन 
चीफ़ कमिश्नर करते हैं, जो गधनर-जनरतत द्वारा नियुक्त, ध्यौर 
भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं। इन प्रान्तों के लिप 
कानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाए जाते हैं; हाँ, कुग 
में व्यवस्थापक परिषद्‌ हे । 

द्वेघध शासन--बड़े प्रान्तों में खुधारों के अनुसार प्रान्तिक 
सरकारों से सम्बन्ध रखने पाले विषय दो भागों में घिभक्त है 
(१) रक्षित या 'रिज़बंड' (0९४००४०१), और (२ ) हस्तान्तरित 
या ' ट्रांसफर  (!7-४78/2४१) | रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने 
का अधिकार गपवनेर कोर उसकी प्रबन्ध-कारिणोी सभा को है | 
ये भारत सरकार शोर भारत मन्सत्री द्वारा त्रिरिश पालिमैंट के 
प्रति, ओर अप्रत्यत्त रूप से प्रिरिश मत दाताओं के प्रति उत्तर. 
दाई हैं। हस्तान्तरित धिषयों का प्रबन्ध गघरनर शपने मन्त्रियो 
के परामशं से करता है। ये प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद के प्रति. 
ध्यर्थात्‌ अप्रत्यत्त रूप से भारतीय मत दाताछष्तों के प्रति उत्तरदायी 
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हैं। इस प्रकार प्रान्तिक सरकार के दो भाग हैं। एक भाग में 
गवनरें और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य होते हैं। दूसरे 
भाग में गवर्नर झोर उसके मन्‍्स्री होते हैं। [साधारणतया प्रान्तिक 
सरकार इकट्ठी हो किसी विषय का विचार करती है, तथापि यद्द 
गधनेर की इच्छा पर निर्भर हे कि घह किसी घिषय का ध्यपनी 
सरकार के केघल उस भाग से ६ी घिचार करले, जो उसका 
प्रत्य्त रूप से उत्तरदायी है।] जिस पद्धति में शासन कार्य ऐसे 
दो भागों में घिभक्त होता है, उसे द्वेध शासन पद्धति या “'डायकीं' 
(४०लाए) कहते हैं। 

रक्षित विषघ-भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुछ अन्तर होते 
हुए भी, साधारणतया जो धिषय रक्तित रखे गए हैं, उनमें से 
मुख्य निश्च लिखित हैं :--( १) श्माबपाशी क्मोर नहर, (२) 
ज़मीन की मालगुज़्ारी (३ ) अ्काल-निधारण, (४) सरकारी 
कार्यो के लिये ज़मीन हासिल करना, (५) न्याय घिभाग, 
(६ ) अदालती तथा गर झदालतोी टिकट, (७ ) उन खनिज 
सम्पत्तियों की उन्नति ज्ञिन पर सरकार का अधिकार हे, 
(८ ) झौद्योगिक पिषय, जिनमें कारखाने, मज़दूरी सम्बन्धी 
बाद पियाद, बिजली, 'बोयलर', गेस या धुएं का कष्ट, झोर 
मजदूरों की कुशल, सम्मिलित है, ( £ ) छोटे प्रान्तिक बन्द्रगाह 
(१० ) रेलवे पुलिस को छोड़ कर पअन्‍न्य पुलिस, ( ११ ) 
समाचार पन्नों शोर छापेखानों का नियन्त्रण, ( १२) जरायम- 
पेशा जञातियाँ शोर आधषारा घूमने घाले योरपियन, ( १३ ), 
कैदखाने ध्मोर सुधार-ग्रृद, ( १४ ) प्रान्तिक सरकारी छापाखाना, 
(१५ ) भारतीय तथा प्रान्तिक व्यवस्थापक संस्थाश्नों के 
लिए मत देने शोर निर्षाचित होने का विषय, (१६ ) डाक्टरी 
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तथा अन्य पेशों की योग्यता का निर्णय, (१७ ) अखिल भारतीय 
तथा धन्य सरकारी नोकरियाँ जो प्रान्त के अन्दर हों, ( १८) 
नये प्रान्तिक कर (१६ ) रुपया उधार लेना, (२० ) घिविध, 
(हा) जूए सम्बन्धी नियम, (ञआ) पशुओं पर होने पाली 
निद्यता रोकना, (इ ) जड़ली पशुओं की रक्षा, (ई) विषेले 
पदार्थों का नियंत्रण, (उ) मोटर सघारियों का नियन्त्रण, 
( ऊ ) नाटक-ग्रह ओर सिनेमेटोआफ़ों का नियन्त्रण, ( २१ ) ऐसे 
विषय जो कॉसिल-युक्त गवन र-जनरल द्वारा, या किसी कानून 
से, प्रान्तिक सरकार के लिए निर्धारित कर दिए गए हों । 

हस्तान्तरित विषय--निम्नलिखित विषय प्रायः हस्ता- 
न्तरित किए गए हैं :--( १ ) स्थानीय स्घराज्य, (५) चिकित्सा 
(३) सावजनिक स्वास्थ, ( ४) शिक्ता, [ योरपियनों ओर 
एंग्लो-इंडियनों की शिक्षा छोड़ कर], ( £ ) निर्माण कार्य [सड़कें 
ओर इमारतें] ओर टरामवे, ( ६) कृषी विभाग ( ७) सहकारी 
समितियाँ, (८५) जंगल (६ ) आबकारी, ( १० ) दस्तावेजों की 
रजिस्टरी, (११) जन्म सृत्यु और घिधाह का उछ्लेख, ( १२ ) 
धामिक ओर दान देने पाली संस्थाएँ, ( १३ ) उद्योग ओर शिदप 
शित्ता, ( १४ ) खाद्य तथा शअ्म्य पदार्थों में मिल्लाघट, (१५ ) तो - 
छोर माप, (१६) शजायबधर, चिड़ियाघर और पुस्तकालय, 
(१७ ) हस्तान्तरित विषयों के लिए पआावश्यक स्टोर ओर 
स्टेशनरी, ( १८ ) ब्रिटिश भारत की सीमा में यात्रा । 

गवनर और उनके अधिकार--बड़े प्रान्तों के शासन 
कार्य में गवनरों का पद मुख्य है । उन्हीं पर प्रान्तिक शासन की 
शान्ति, खुव्यवस्था, तथा घिविध प्रकार की उन्नति का उत्तर- 
दायित्व हे । इसके सम्बन्ध में उन्हें सम्राट की ओर से कुछ 
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हिदायतें रहती हैं। सब गघनरों का वेतन ओर दर्जा बराबर 
नहों है। बंगाल, बम्बई झोर मदरास के गषनेर ऊँचे माने जाते 
हैं। सब गघनेरों की नियुक्ति सम्नाद द्वारा होती है, परन्तु 
उक्त तोन प्रान्तों के गबनर, इंगलेंड के राजनीतिक्षों में से, 
भारत मन्त्री की शिफ़ारिस से नियत होते हैं। #अन्य गघर्नर 
प्रायः भारतीय सिधिल सर्तिस के सदस्यों में से, गषनर-जनरत्त 
के परामर्श से, नियत किये जाते हैं ! 

यदि किसी घिषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि वह 
हस्तान्तरित है या नहीं, तो उसका निर्णय करने का अधिकार 
गधरनर के है। ऐसे विषयों के, ज्ञिनका सम्बन्ध हस्तान्तरित 
शोर रत्तित दोनों प्रकार के पिषयों से हो, गवनेर कुछ दशशाघ्ं 
में प्रान्तिक सरकार के दोनों भागों के सन्मुख घविचाराथे उप- 
स्थित करता है। जो घिषय हस्तानतरित किया जा चुका हो 
उसे कोसिल-युक्त भारत मन्त्री की स्वीकृति बिना रत्तित नहीं 
खनाया जा सकता । पश्गर कोंसिल-युक्त भारत मन्त्री की 
ध्याज्ञानुसार, किसी प्रान्त की प्रबन्धकारिणी सभा मन्सूख या 
मुलतवी करदी जाय तो गषनेर का कोंसिल-युक्त गवर्नर के 
सब श्रधिकार होते हैं। बंगाल, बम्बई, और मदरास के 
गघधनर भारत मन्त्री से सीधा पत्र व्यवहार कर सकते हें, 
अन्य प्रान्तों के गवनरों के यह काय भारत सरकार द्वारा 
करना होता है। गघनेर, भारत सरकार की शथाजक्षाश्रों के 
प्रतिकूल, भारत मन्त्री के यहाँ पुनः घिचारार्थ दर्ख्धास्त दे 





॥# अगर कभी गवनंर-जनरल का पद ख़ाली हो, तो इनमें से जो 
सीनियर ( अ्रधिक समय से काम करने वाला ) होता है, वह उसका कार्य 
सम्पादन कर सकता दे । 
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सकते हैं, ओर अपनी इच्छानुसार अपने नीचे के कुछ बड़े 
चड़े ओहदों पर नियुक्तियाँ कर सकते हैं । 
कुछ दशाओओं में गवनेर अपनी प्रबन्धकारिणी सभा के 
निर्णय के घिरुद्ध काम कर सकता हे। घह उसके सदस्यों 
में से एक को उसका उपलभापति नियत करता है ओर 
ऐसे नियम बना सकता है, तथा ऐसी प्राज्ञा दे सकता है, 
जिनसे प्रबन्धकारिणी सभा का संचाह्नन सुधिधा-पू्षक हो, 
ओर उसका मंत्रियों से नियमित सम्बंध बना रहे । गधवनर के। 
मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी कार्य करने का अधिकार हे। 
यदि मंत्रियों और प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों में इस घिषय 
का मत भेद धो कि प्रान्तिक सरकार की आय में से, सरकार 
के किस भाग के, कार्य संचालन के लिए, कितनी रकम मिले, तो 
इसका निश्चय गधवनंर ही करता हे । 

प्रवन्धकारिणी सभा के सदस्प, और मंत्री मंडल- 
गधनर अपने प्रान्त का शासन, प्रबन्धकारिणी सभा ओर मंत्री 
मंडल की सहायता से करता है । प्रबन्ध-कारिणी सभा के सदस्य 
सप्राट द्वारा नियुक्त होते हैं। इनकी अधिक से अधिक चार तक, 
ऐसी संख्या होती है जो कोंसिल-युक्त भारत मंत्री नियत करे । 
इन सदस्यों में से कम से कम एक ऐसा द्ोना चाहिये जिसे 
नियुक्ति के समय कम से कम बारह षर्ष का, सरकारी नोकरी 
का धनुभष दो । कुल सदस्यों में से आधे भारतीय होने चाहिये । 
बंगाल, बम्बई, झौर मदरास प्रान्तों की प्रबन्धकारिणी सभाष्षों में 
चार चार, ओझोर धन्य प्रान्तों में दो दो सदस्य हैं । सदस्य प्रायः पाँच 
पाँच धर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। प्रान्तीय मंत्री मंडल में दो 
या अधिक मंत्री होते हैं । इन्हें गधनर अपने प्रान्त की व्यवस्थापक 
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परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से, जितने समय के लिए 
वह चाहे, नियुक्त करता है। ये सरकारी कमचारियों में से नहीं 
हो सकते | सुधार-कानून ने इनका पद्‌ घोर वेतन प्रबन्धकारिणी 
सभा के सदस्यों के समान ही रखा है, परन्तु उन्हें उत्तरदायी 
बनाने के लिए व्यवस्थापक परिषदों को उनका वेतन घटाने 
का अधिकार दिया है। ये गवनर को परामर्श देने पाले हैं, परन्तु 
गवर्नर इनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करने के। धाध्य नहीं है । 
मंत्रियों का काग्रंकाल प्रायः तीन ष्ष होता है। किसी प्रान्त की 
व्यवस्थापक परिषद्‌ का नया चुनाव होने के साथ द्वी उसकी सर- 
कार के नये मंत्री भो बन जाते हैं । 


सेक्रेटरी-प्रत्येक मंत्री , तथा प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य 
की सहायता प्रायः एक एक सेक्रेः्री, सरकारी अफसरों या 
प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ के निर्धाचित सदस्यों में से, नियत 
किया जाता है। जे सेक्रेटरी व्यवस्थापक परिषद के निर्षाचित 
सदस्यों में से नियत होते हैं, उन्हें कोंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं । 
उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद्‌ के मत से निश्चय होता है, 
ये परिषद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । 


प्रान्तिक शासन में भारत सरकार और भारत 
मनन्‍्त्री का सम्बन्ध-प्रान्तिक सरकारों का मुख्य काये क्षेत्र 
प्रान्तीय घिषय, रक्तित या हस्तान्तरित हैं। पर उन्हें अपने अपने 
प्रान्त में भारत सरकार के केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में भी कुछ 
कतंव्य पालन करना द्वोता है, जेसे आय, कर पसूल करना श्मादि | 
प्रान्तिक सरकार, ये काय भारत सरकार के एजन्ट की तरह, 
ओर उसके खुभीते के लिए करती है । इस पास्ते भारत सरकार 
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जब चाहे, इन कामों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर, उनका सचालन 
धपने कमंचारियों द्वारा करा सकती है । 

प्रान्तों के रत्षित और हस्तान्तरित विषयों में, भारत सरकार 
कोर भारत मंत्री के घिधिध श्रधथिकार हैं | प्रान्तिक स्वराज्य का 
श्रीगणेण, हस्तान्तरित घधिषयों का उत्तरदायित्व मंत्रियों के देकर, 
किया गया है । इन विषयों में भारत सरकार का नियंत्रण कम 
कर दिया गया है। इस नियंत्रण का उद्देश्य केन्द्रीय घिषयों की 
खुरत्ता, ओर ऐसे प्रश्नों का निपटारा करना दे, जिनका सम्बन्ध 
दो या अधिक प्रान्तों से हो। ऋण लेने झ्लोर भारतीय सिपिल 
सर्विस के कर्मचारियों के अधिकार, ओर वेतन आदि के सम्बन्ध 
में भी भारत सरकार हस्तक्तेप कर सकती है । प्रान्तिक सरकारों 
के बहुत से पदों की खष्टि, वेतन-वुद्धि आदि के लिए भारत मंत्री 
की स्वीकृति लेनी पड़ती है । 

सन्‌ १०३५ ह० का शासन विधान और प्रान्तीय 
टाासन-सन १६३४ ई० के शासन विधान से बर्मा त्रिटिश भारत से 
पृथक कर दिया गया है। पहले बर्मा के अतिरिक्त आठ प्रान्तों में गवनेर 
थे :--बंगाल, बस्बई, मद्रास, संयक्त आन्त, पजाब, बिहार-डड़ीसा, मध्य 
प्रान्त बरार, ओर आसाम । उक्त विधान से इनमें तीन प्रान्त और बढ़े हैं । 
सिन्ध के बम्बई से, और उड़ीसा के बिहार से प्थक्‌ करके नया प्रान्त 
बनाया गया है । पश्चिमेत्तर सीमा प्राग्त 'का शासक पहले चीफ कमिश्नर 
दाता था। वह भी अब गवनर का प्रान्त बनाया गया है। इस प्रकार अब 
कुल मिलना कर ग्यारह प्रान्तों में गवनर हैं । 

चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में यद अन्तर हुआ है कि सीमा प्रान्त 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, अब गवनर का प्रान्त होगा । एक चीप 
कमिश्नरी नयी बढ़ायी गई है :--पंथ पिथलोदा का क्षेत्र । 
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सन्‌ १६३९४ हैं० के विधान के अनुसार प्रान्तों के शासन सम्बन्धी 
विषयों में सुरक्षित ( रिजवंड ) और इस्तास्तरित ( ट्रान्सफड़ें ) का भेद न 
रहेगा | जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को क़ानून 
बनाने का अधिकार द्वाोगा, उनका शासन मंत्री मंडल की सलाह से होगा । 
इन्हें छोड़ कर अन्य विषयों के लिए गवनरों पर विशेष उत्तरदायित्व रहेगा, 
उनके शासन-प्रबन्ध में गवनर अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निरणंय के अनु- 
सार कार्य करेगा। ऐसे विषय निम्न लिखित हैं :---(१) अल्प-संख्यकों 
के उचित द्वितों की रक्षा, (२) वतंमान तथा भूतपूर्व सरकारी कमचारियों 
के अधिकारों और हितों की रक्षा (३) व्यापारिक या जातिगत भेद भाव 
के क़ानून के रोकना (४) अंशतः प्रथक्‌ किये हुए क्षेत्रों का शासन, और 
(४) देशी राज्यों के अधिकारों की रक्ता। जैसा कि पिछले परिच्छेद के 
अन्त में लिखा जा खुका हे, इन विशेषाधिकार के विषयों में गवनर भारत- 
मंत्री के अधीन, और उसके प्रति उत्तरदायी होंगे ; हाँ, उन पर भारत- 
मंत्री का नियंत्रण गवनेर-जनरक्ञ द्वारा होगा । 
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पाया3 क 3-८ 

ब्रिटिश भारत में कानून बनाने वाली संस्थाएँ दो प्रकार 
की हैं :--(१) भारतीय या केन्द्रीय & जो पऐेसे कानून बनाती 
है, ज्ञिनका सम्बन्ध किसी प्रान्त विशेष से न होकर समस्त 
ब्रिटिश भारत से, या उसके कई प्रान्तों से हो; इसे भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल कहते हैं। (२) प्रान्तीय ; जो किसी प्रान्त 
विशेष सम्बन्धी कानून बनाती हैं । इस परिच्छेद में भारतीय 
भा० रा० शा०-४ 
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व्यधस्थापक मंडल का परिचय दिया ज्ञायगा, इसे भारतीय धारा 
सभा भी कहते हैं। पहले इसका संत्षिप इतिहास जान लेना 
चाहिये । 

जन्म---सन्‌ १७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से पहले 
बंगात, बम्बई, ओर मदरास इन तीन प्रेसीडेंसियों के कोंसिल- 
युक्त गवनरों के अपने अपने त्तेत्र के लिए नियम ओर रेग्यू- 
लेशन बनाने का अधिकार था। रेग्यूलेटिंग ऐेक्ट से बंगाल का 
गधर्नर-जनरल आर उसको कोंसिल, तीनों प्रान्तीय सरकारों में 
प्रधान हो गई | परन्तु व्यवहार में उसका बम्बई ओर मदरास 
पर नियंत्रण नाम-मात्र का ही रहा। वे अपने भिन्न भिन्न नियम 
बनाती रहीं। सन्‌ १८३३ ई० में, समानता लाने के घिचार से 
मद्रास शोर बम्बई की सरकारों का कानून बनाने का अधि- 
कार हटा दिया गया ओर एक मात्र गधनर-जनरल ओर उसकी 
कोंसिल को ही अंगरेज़ी राज्य के सब भागों के लिए क़ानून 
बनाने का अधिकार दिया गया। मेकाले गवनेर-जनरत्त की 
कोंसिल का प्रथम सलाहकार नियुक्त हुआ | उसे केषल कानून 
बनाने के समय ही कोंसिल में बेठने ओर मत देने का अधि- 
कार था। इस प्रकार तीन कानून बनाने घाली प्रबन्धक-संस्थाशों 
की जगह एक केन्द्रीय व्यवस्थापक परिषद्‌ की स्थापना हुई; 
इसके बनाए हुए नियम ' रेग्यूलेशन ” की जगह 'कानून' ( ऐक्ट ) 
कहे जाने लगे। 

वृद्धि ओर विकरास-इस व्यपघस्थापक परिषद्‌ के इति- 
हास में पहला परिघतंन सन्‌ १८५३ हं० में हुआ । इस समय से 
कानून-सदस्य, प्रबन्धकारिणी सभा के अन्य सदस्यों के समान 
धश्रधिकार पाकर, इस में बेठने ओर सम्मति देने लगा, तथा 
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व्यधस्था कार्य के लिए छः अतिरिक्त सदस्य बढ़ाए गए ३-- 
सुप्रीम काट ( कलकत्ता) का चीफ जस्टिस ( प्रधान जज ) 
तथा एक ओर जज, ओर चार प्रान्तों अर्थात्‌ मद्रास, बम्बई, 
बंगाल, झोर पश्चिमेत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा नियत किया 
हुआ कम्पनी का एक पक कर्मचारी जिसने दस वर्ष भारतवर्ष 
में काम किया हो । यह परिषद्‌ न केवल कानून बनाती थी, 
घरन सरकारी कामों की आलोचना भी करती थी। इससे 
भारत सरकार को कभी कभी बहुत कठिनाई उपस्थित हुई । 

यह बात १८६१ के इशिड्यन कोंसिलस ऐक्ट से दूर की 
गई । ध्यव से परिषद्‌ की सरकारी कामों की आालेचना बंद कर 
दी गई, झयोर जजों को इस में बेठने का अधिकार न रहा। श्यब 
अतिरिक्त मेम्बरों की संख्या १२ तक हो सकती थी। गेर- 
सरकारी मेम्बर भी नियत होने लगे, ओर यह नियम हो गया 
कि इनकी संख्या श्राधी से कम न रहे ; जिस स्थान में 
व्यवस्थापक परिषद का अधिवेशन हो, पहाँ के प्रान्तिक शासक 
के। इसके अतिरिक्त मेम्बर के अधिकार प्राप्त हो गए । 

सन्‌ १८६२ ई० के ऐक्ट से यह परिषतंन हुआ कि प्मतिरिक्त 
मेम्बरों की संख्या १२ से बढ़ा कर १६ कर दी गयी । नियुक्ति का 
ढंग पट्चिले की भाँति अब भी यही रहा कि गपनेर-जनरत्त 
मेम्बरों को नामज़द करे; परन्तु यह नियम हो गया कि 
कुछ भेम्बर विशेष निर्वाचक-समितियों की सिफारिश से नाम- 
ज़द किये जायें। 

सन १९०९ ह० का कौंसिल कानून --सन्‌ १६०६ ई० 
के इंडियन कोंसिल्स ऐेक्ट ( मार्ले-मिन्टो सुधार ) तथा उसके 
छनुसार बनाए हुए, भारत सरकार के नियमों से भारतोय 
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व्यवस्थापक परिषद के मेग्बरों की संख्या ६८ की गई, इनमें 
से ७४१ तो सरकारी पदाधिकारी श्रथवा नामजद होते थे, शेष 
२७ मेम्बर निर्वाचित होने लगे; अधिकांश निर्षाचन प्रत्यक्ष 
निर्षाचकों द्वारा नहीं होता था, घरन प्रान्तीय व्यवस्थापक परि- 
षदों ओर जाति पिशेष या संस्था पिशेष के निर्षाचक संघों 
द्वारा होता था। इस कानून से मुसलमान, जोगीरदार, ओर 
जमींदार ध्यादि विशेष दलों को अलग प्रतिनिधि भेजने का 
झझधिकार मिला ; इससे जो साम्प्रदायिक निर्वाचन की प्रथा 
ध्यारम्भ हुईं, वह पीले बहुत विद्वेष-बद्ध क प्रमाणित हुई । 

सन्‌ १०९१० ह० के सुधार--सन्‌ १६१६ ई० के क़ानून 
के अनुसार भारतीय व्यचवस्थापक मण्डल पश्यर्थात्‌ इंडियन 
लेजिस्लेचर! (॥त0॥ ८शां४ैशापा'0) कोई एक सभा नहीं हे । 
इसकी दो सभाएँ हैं :--( १) भारत व्यपवस्थापक सभा या 
'ह्ेजिस्लेरिच एसेम्बली' (,९९४॥7ए० ॥#०2॥)५) धपोर (२) 
राज्य परिषद्‌ या कोंसिल आफ़ स्टेट (('०फालो ० ४0७0) । 
सिघाय कुछ खास हालतों के कोई कानूनी मसविदा अब पास 
हुआ नहीं समझा जाता, जब तक दोनों सभाएँ उसे मूल रूप 
में, भ्रथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर लें। दोनों 
सभाए कुछ सदस्यों का स्थान खाली रहने पर भी शअपना काय 
कर सकती हैं। गघनेर-जनरत्त की प्रबन्धकारिणी सभा का हर 
एक सदस्य दोनों सभाशओों में से किसी एक सभा का सदस्य 
नामज़द किया जाता है। इन सभाओं का संगठन जानने से 
पू, मुख्य मुख्य निर्षाचन नियम जान लेना शआपश्यक है । 

निवोचक संघ--निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक 
प्रान्त, ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या ज्षेत्रों में 
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विभक्त किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्धाचक समूह को निर्षा- 
चक संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्षाचक संघ अपनी झोर से 
प्रायः एक एक ( कहीं कहीं एक से श्रधिक ) प्रतिनिधि 
चुनता हे । 

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्धाचक संघ हैं, साधारण ओर 
विशेष । साधारण निर्वाचक संघ्र, जाति-गत निर्वाचक संधों में 
पिभाजित किये गये हैं, जेसे मुसलमानों का निर्षाचक संघ, 
गेर-मुसलमानों का निर्वाचक संघ्र, इत्यादि । भारतीय व्यप- 
स्थापक सभा ( तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों ) के लिए 
जाति गत निर्षाचक संघ, प्रायः नगरों पर त्रामों में विभक्त 
किए गए हैं, जेसे मुसलमानों का ग्राम-निर्षाचक संघ, गेर-मुसल- 
मानों का ग्रोम-निर्षाचक संघ इत्यादि । विशेष निर्षाचक संधों 
में ज़्मीदार, विश्वविद्यालय, व्यापारी, खान, नील शझर खेती, 
तथा उद्योग ओर घाणिज्य पाले निर्वाच्रक होते हैं । 

निवाॉचक--यवस्थापक मंडल के सदस्यों के चुनने पालों 
( निर्ाचकों ) तथा निर्वाचन पिधि के सम्बन्ध में नियम बने 
हुए हैं । 

निम्न लिखित व्यक्ति निर्षाचक नहीं हो सकते :--- 

१--जो ब्रिटिश प्रजा न दों। 

२--जो प्मदालत से पागल ठहराए गए हों । 

३--जा इक्कीस व से कम आयु के हों । 

४--जिसे निर्धारित अपराधों में सजा दी गई दो । 

किसी निर्षाचक त्षेत्र से निर्षाचक वे ही व्यक्ति हो सकते 
हैं, जे उस क्षेत्र की सीमा में रहते हों, तथा जिनमें निर्धारित 
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साम्पत्तिक अथघा अन्य याग्यता हो | साम्पक्तिक याग्यता का 
परिमाण भिन्न भिन्न प्रान्तों में प्रथक्‌ पृथक्‌ है। राज्य परिषद्‌ 
की धपेत्ता भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्घाचकों के लिए, 
तथा कहीं कहीं अन्य निर्षाचकों की अपेत्ता मुसलमान निर्धा- 
चकों के लिए श्ाथिक योग्यता कम निर्धारित की गई है। 
राज्य परिषद के निर्षाचक तो प्रायः बड़े बड़े जमींदार ओर 
पूँजीपति ही हो सकते हैं । उदाहरणवत्‌ मध्यप्रान्त में जो 
शादमी बीस हज़ार रुपये की आय पर आय कर देता हो, वह 
राज्य परिषद्‌ के लिये, और भिन्न भिन्न जिलों में १८०) से 
२४०) तक घाषिंक मकान किराया या £€०) से १५४०) माल- 
गुजारी देने चाला व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक परिषद्‌ के 
लिए निर्षाचक हो सकता है। 

सदस्प--सदस्य वे ही व्यक्ति निर्वाचित अथवा नामज़द हो 
सकते हैं, जो निर्षाचक हों | उनकी उम्र २४ वर्ष से कम न 
होनी चाहिये, तथा वे सरकारी नोकर न होने चाहिये । कोई 
व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाझ्मों में से 
किसी एक का ही सदस्य हो सकता है। सदस्य बनने के 
लिए खड़े होने घोले उम्मेद्वार के ५००) जमानत के रूप 
में जमा करने होते हैं, यदि उसे अपने निर्षाचन क्षेत्र के 
कुल मतों में से आठयें हिस्से से कम मिले, तो यद्द जमानत जप्त 
हो जाती हे। 

भारतीय व्यवस्थापक सभा--ह्स सभा के कुल 
सदस्यों की संख्या १४३ है, जिनमें से ४० नामजद्‌ हैं । नामज़द 
सदस्यों में २६ से ध्रधिक सरकारी नहीं हो सकते | कुल सदस्यों 
में कम से कम $ निर्वाचित द्वाने चाहिये, और नामज़द सदस्यों 
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में कम से कम एक-तिहाई गेर-सरकारी होने चाहिये। भिन्न 
भिन्न प्रान्तों के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न हे। मध्यप्रान्त में 
३ गेर-मुसलिम, १ मुसलिम, शोर १ जरमींदार निर्धाचित हैं, ओर 
१ सरकारी व्यक्ति नामजद हे। 

व्यवस्थापक सभा की श्रायु तीन घध्ष है, परन्तु गघनेर- 
जनरल को श्रधिकार है कि घह इसका समय अआवश्यकतानुसार 
घटा बढ़ा सके । 

भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को पम. एल, ए. (४. 
].. 4.) का पद रहता हे। यह “ भेम्बर लेजिस्लेटिपव पसेम्बत्ती ” 
का संत्तेप है । इस सभा के सभापति और उप-सभापति इसके 
ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें यह चुनले ओर गघनर-जनरतल पसन्द 
कर ले। 

राज्य परिषद--राज्य परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं; 
३३ निर्षाचित, ञझोर सभापति को मिला कर २७ गघनेर- 
जनरल द्वारा नामज़द । नामज़द सदस्यों में २० तक ( अधिक 
नहीं ) अधिकारियों में से हा। सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तों के 
निर्वाचित ओर नामज़द सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। 
उदाहरणघत्‌ मध्य प्रान्त बरार के कुल दो सदस्य होते हैं, वे 
दोनों साधारण निर्घाचक संघ से निर्षाचित होते हैं । संयुक्त 
प्रान्त के कुल सात सदस्य होते हैं :---३ गेर-मुसलिम निर्षाचित, 
२ मुसलिम-निर्षाचित, १ सरकारी-नामज़द झोर १ गेर-सरकारी 
नामज़द । 

राज्य परिषद्‌ का सभापति उसके सदस्यों द्वारा निर्षाचित 
होकर गषनेर-जनरतल द्वारा नियुक्त किया जाता है । इस परिषद्‌ 
के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानार्थ 'माननीय' ('शानरेबल"') 
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शब्द लगाया जाता है। परिषद्‌ का निर्वाचन प्रायः प्रति पाँचवे 
चर्च होता है । 

भारतीय व्यवस्थापक मंडल का कायें क्षेत्र-- 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल के तीन काय हैं :-( १) शासन 
कार्य की जाँच करने के लिए श्ावश्यक प्रश्न पूछना, शोर 
प्रस्ताव करना, ( २) कानून बनाना और (३ ) सरकारी आय 
व्यय निश्चित करना | स्मरण रहे कि घह ऐसी संस्था नहीं हे, 
जो स्व॒तंत्रता-पू्षक क़ानून बना सके | उसके अधिकारों की सीमा 
बहुत परिमित है। वह कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता, जो 
पालिमेंट के, भारतवर्ष की राज्य पद्धति सम्बन्धी किसी ऐक्ट, 
या अधिकार, अथपा सम्नाट के आदेश पर प्रभाष डाले, या डसे 
संशोधित करे । 

व्यवस्थापक संडल की कार्य पद्धति-व्यपस्थापक 
मंडल की दोनों सभाओं के अधिवेशन साधारणतः दिन के 
ग्यारह से पाँच बजे तक होते हैं। अआारम्भ के, पहिले घंटों में 
प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं । सभाओं के श्रन्य काय के दो भाग 
होते हैं, सरकारी ओर गेर-सरकारी । गेर-सरकारी काम के 
लिए गधनंर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं, 
धन्य दिनों में सरकारी काम हांता हे । 

राज्य परिषद्‌ में १५, भर व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों 
की उपस्थिति के बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। सभाश्रों 
की भाषा अंगरेज़ी रखी गई है; सभापति, अंगरेज्ी न जानने 
पाले सदस्य को देशी भाषा बोलने की अनुमति दे सकता है। 

प्रदन--व्यवरथापक मंडल की सभाओों का कोई सदस्य 
निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सांवजनिक महत्व का 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल ७३ 


प्रश्न पूछ सकता है। जब पक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा 
भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे पूर्ष प्रश्न के घिषय के 
सम्बन्ध में और प्रकाश पड़े । सभापति को अधिकार है कि कुछ 
द्शाञओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंश, या प्रक प्रश्न के पूछे 
जाने की झनुमति न दे । 

प्रस्ताव--व्यवस्था पक मंडल के प्रस्ताव केषघल सिफ़ारिश 
के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य नहीं होते | इस 
संस्था में निश्न लिखित घिषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो 
सकते :-विदेशी राज्यों या देशी रियासतों सम्बन्धी कोई घिषय, 
ओर ऐसे विषय जो सम्राट के अधिकार-गत किसी स्थान की 
अदालत में पेश हों । कुछ पिषयों के लिए गघनेर-जनरल की पूर्ष 
स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता | 

कानून किस प्रकार बनते हे ?--जब किसी सभा का 
कोई सदस्य किसो कानून के मसचिदे ( बिल ) को पेश करना 
चाहता है तो चह नियमानुसार उस की सूचना देता है। पश्चात्‌ 
निश्चित किए हुए दिन मसघिदा सभा में पेश किया जाता है। 
उस समय पूरे मसपिदे के सिद्धान्तों पर षिचार द्योता हे। यदि 
अभावश्यकता हो तो मसपिदा साधारणतया उसी सभा की 
( जिसका सदस्य मसघिदा पेश करता हो ) या दोनों सभाओं 
की एक ( सिलेक्ट ) कमेटी में घिचाराथ भेजा जाता है। यह 
कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिघतेन, या परिवद्ध न 
ध्यादि करके अपनी रिपोर्ट देती हे । पश्चात्‌ बिल के घाक्यांशों 
((७ए०८७०४) पर एक एक करके घिचार किया जांता है ओर घे 
आझाषश्यक खुधार सहित पास किए जाते हैं।फिर सम्पूर्ण 
मसघिदा, स्वीकृत संशोधनों सहित, पास करने का प्रस्ताष 
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उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास होजाने पर मसपिदा 
दूसरी सभा में भेजा जाता है। पहाँ पर फिर इसी क्रम के 
ध्रनुसार विचार होता है। यदि मसबिदा यहाँ बिना संशोधन के 
पास होजाय तो उसे गधनेर-जनरत्त की स्वीकृति के लिए भेज 
दिया जाता है ओर स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन 
जाता है | अगर दूसरी सभा में मसधिदा संशोधनों सहित पास 
हो तो उसे इस निषेदन सहित लोटाया जाता है कि पहली 
सभा उन संशोधनों पर सहमत होजाय | संशोधनों पर फिर 
घही कारंघाई, सूचना देने, विचार करने, स्घीकृति या श्स्वीकृति 
का समाचार भेजने आदि की, की जाती है। अगर श्यन्त में 
मसचिदा इस खूचना से लोटाया जाय कि दूसरी सभा पेसे 
संशोधनों पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने को 
तैयार नहीं हे तो घद सभा चाहे ता, ( १) मसविदे को राक दे, 
या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवनेर-जनरल के 
पास भेज दे। दूसरी परिस्थिति में, मसथिदा झोर संशोधन 
दोनों सभाओं की ऐसी संय॒क्त मीटिंग में पेश होते हैं, जो गघनेर- 
जनरल श्पनी इच्छानुसार करे। इसका अभध्यत्त, राज्य परिषद 
का सभापति होता है। मसविदे ओर घिचारणीय संशोधनों पर 
बादानुपाद होंता है, जिन संशोधनों के पत्त में बहुमत द्ोता हे, थे 
स्वीकृत समझे जाते हैं । इस प्रकार मसबचिदा, स्पीकृत संशोधनों 
सद्दित पास होता है श्योर यह मसविदा दोनों सभाओं से पास 
हुआ समझता जाता है । 

राज्य परिषद ने कई बार ऐसे प्रस्ताध पास किए, जिनका 
भारतीय व्यवस्थापक सभा ने विरोध किया, तथा पऐसे प्रश्तावों 
को ध्यस्घीकार किया, जिन्हें भारतीय व्यवस्थापक सभा ने पास' 
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किया । क्योंकि भारतोय व्यवस्थापक सभा, राज्य परिषद की 
ध्पेत्ता कहीं ग्रधिक निर्षाचकों की प्रतिनिधि सभा है, थोर 
लोकमत को सूचित करने पाली हे, राज्य परिषद का उक्त 
कार्य सर्द साधारण के हितों का घातक है। जनता इसके बहुत 
विरुद्ध है । 

गवनर-जनरल के अधिकार--गषनर-जनरल को यह 
ध्रधिकार है कि पद्द राज्य परिषद के सदस्यों में से किसी को 
सभापति नियत करे | वह राज्य परिषद तथा भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा के सन्मुख भाषण कर सकता है, शोर इस काम के 
लिए उनके सदस्यों की मीटिंग करा सकता है। कई विषयों के 
मसधघिदे उसकी अनुमति बिना, किसी सभा में पेश नहीं हो 
सकते । दोनों सभाझभोों में पास होने पर भी मसघचिदा उसकी 
स्वीकृति बिना कानून नहीं बनता । 

जब कोई सभा किसी क़ानून के मसपिदे के उपस्थित किए 
जाने की अनुमति न दे, या, उसे गवनेर-जनरल की इच्छानुसार 
पास न करे तो यदि गवनर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदोक 
करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या द्वित की 
दृष्टि से इस मसधिदे का पास होना श्आापश्यक है। उसके ऐसा 
तसदीक़ कर देने पर, घह मसबिदा क़ानून बन जायगा, चाहे 
कोई सभा उसे स्वीकार न करे । 

भारतीय आय व्यय और भारत सरकार--भारत 
सरकार के अनुमानित आय व्यय का पिषरण ( “बजट * ) प्रति 
वर्ष भारतीय व्यपस्थापक मंडल के सामने रखा ज्ञाता है। 
गधनेर-जन रल की सिफारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने 
का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता | पिशेषतया निम्न लिखित 
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व्यय की मद्दों के पघासते सरकारी प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के 
मत ( घोट ) के लिए नहीं रखे जाते, न सालाना विषरण के समय 
कोई सभा उन पर घादानुधाद कर सकती है, जब तक गषनेर- 
जनरल इसके लिए श्राज्षा न देदे :--- 

(१) ऋण का खूद । 

(२ ) ऐसा खर्च जिसकी रकम कानून से निर्धारित हो । 

(३ ) उन लोगों की पेंशन या तनख्वाहें, जो सम्राट या 
भारत मंत्री द्वारा, या सम्नाद की स्वीकृति से, नियुक्त 
किए गए हों । 

(४ ) चीफ़ कमिश्नरों या जुडिशल कमिश्नरों का वेतन । 

( ५ ) चह खच, जिसे कोंसिल-युक्त गधनेर-जनरत्ल ने ( हम ) 
धामिक, ( आरा ) राजनेतिक, या (इ) रक्ता श्र्थात्‌ 
सेना सम्बन्धी ठहराया हो । 

इन मद्दों को छोड़कर अन्य घिषयों के खच्े के सरकारी 

प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के वास्ते, माँग के 
स्परूप में रखे जाते हैं। सभा को अधिकार है कि पह किसी 
माँग को स्वीकार करे, या न करे, पझ्थधघा घटाकर स्वोकार 
करे; परन्तु कोंसिल-युक्त गवनर-जनरल सभा के निश्चय को 
रद कर सकता है। विशेष दशाओं में गवर्नर-जनरत ऐसे खर्च के 
लिए स्वीकृति दे सकता है जो उसकी सम्मति में देश की रक्ता 
या शान्ति के लिए आवश्यक हो । 

बजट राज्य परिषद में भी पेश होता है, पर उसे घटाने या 

किसी माँग के अस्वीकार करने का अधिकार केघल भारतीय 
व्यधस्थापक सभा के दी है। राज्य-परिषद्‌ अपने प्रस्ताव आदि 
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से, सरकार की ञझ्राथिक नीति या साधनों की आलोचना कर 
सकती हे । 


विद्येष वक्तव्य---ऊपर यह बताया जा चुका हे कि 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल को कानून बनाने तथा खच स्वीकार 
करने के सम्बन्ध में बहुत परिमित अधिकार हैं, झोर जो 
थोड़े से अधिकार हैं, उनमें भी गघनेर-जनरल हस्तत्तेप कर 
सकता है | उस्ते उसके बनाए कानून तथा खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव. 
के ध्यस्वीकार करने का अधिकार है । निदान, भारत सरकार 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल के आदेशानुसार काय करने के लिए 
बाध्य नहीं हे । इस प्रकार सन्‌ १६१६ ई० के छुधारों के अनुसार 
भारत सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी 
नहीं है; इसी बात को यों कद्दा जाता है कि उक्त खुधारों से केन्द्र 
में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन को स्थापना नहीं हुई । 


सन्‌ १९३५७ हे० का विधान और भारतोथ व्यवस्था- 
पक मंडल--सन्‌ १६३५ ई० के विधान के अनुसार, संघ का निर्माण 
हो जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय क्रानून बनाने वाली संस्था का नाम संधीय' 
व्यवस्थापक मंडल ( ' फीडरल लेबिस्लेचर ') दह्वोगा। उसमें दो सभाएँ 
होंगी, राज्य परिषद्‌ ( 'कोंसिल आफ स्टेट' ) औौर संघीय व्यवस्थापक सभा 
( * फीडरल ऐसेग्बली ' ) | राज्य परिषद्‌ में २६० सदस्य होंगे :--१३६ 
ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के ; यद्द एक स्थाई संस्था द्ोगी, 
इसके एक-तिहाई सदुस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाया करेगे। ब्रिटिश भारत 
के सद॒स्यों में से १९० जनता द्वारा निर्वाचित, और ६ नामज़द होंगे 


संघीय व्यवस्थापक सभा में ३७४ सदस्य होंगे, २९० तजिटिश भारत के 
और १२०४ देशी राज्यों के | त्रिदिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रस्यक्त 
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डहोगा--वह प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं ( ऐसेम्बद्दी ) # के सदस्यों 
द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष होगा | 

दोनों सभाओं में देशी राज्यों की झोर से ज्षिए जाने वाले सदस्य 
निवांचित न होकर नरेशों द्वारा निर्धारित हिसाब से नियुक्त हुआ करेंगे। 
निर्धारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्थापक 
मंडल समस्त ब्रिटिश भारत, या उसके किसी भाग के क्षिए, या संघ में 
सम्मिल्नित देशी राज्य के क्षिए क़ानुन बना सकेगा | कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके 
मसविदे या संशोधन गवनंर-जनरत्न की स्वीकृति बिना मंडल में उपस्थित 
नहीं किये जा सकेंगे । गवनर-जनरल चाहे तो वह मंडल में स्वोकृत प्रस्ताव 
तथा कानून के अस्वीकार कर सकेगा, अथवा उसे सम्राट की स्वीकृति के ल्लिए 


रख सकेगा । 
अनुमानित आय व्यय का नक़्शा दोनों सभाझों के सामने उपस्थित 


किया जाया करेगा, परन्तु जैसा कि आज कक्ष हे, मंडल्न को व्यय की 
कितनी ही महों पर मत देने का अधिकार न होगा । व्यय की जिन मद्दों पर 
मंडल को मत देने का अधिकार होगा, यदि उनमें से किसी के सम्बन्ध 
में दोनों सभाओं में मत भेद हो तो दोनों सभाश्रों की संयुक्त बैठक में 
बहुमत से जो निर्णय होगा, वह माना जायगा। गवनंर-जनरत्न को 
अधिकार होगा कि यदि सभाओं ने व्यय की कोई माँग स्वीकार नहीं की, या 
घटा कर सरवीकार की, तो वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यकता 
समझने पर, अपने विशेषाधिकार से, रद्द की हुईं या घटाई हुईं माँग की 


पूति कर सके । 
गवनेर-जनरत्ञ ( $ ) संधीय व्यवस्थापक मंडत्ष के अवकाश के समय 


आइडिनेंस ( अस्थाई क़ानून ) बना सकेगा, (२ ) अपने उत्तरदायित्व के 
विचार से आवश्यक सममभने पर, कुछ दुशाओों में, मंडल के कार्य-काल में 
आडिनेंस बना सकेगा, भौर ( ६ ) विशेष दुशाझं में, वद्द स्थायी रूप से 
भी, मंढल की इचद्ठा के विरुद्ध, क़ानून बना सकेगा । 


* देखो ऋगले परिच्छेद का अष्तिसम भाग । 


सातवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय व्यवस्था पक मंडल 
ना5 औ ३--- 

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों का जन्म--पिछले 
परिच्छेद में बताया जा चुका है कि सन्‌ १८३३ ई० से पूर्ष बंगाल, 
बम्बई शोर मद्रास की सरकारें ही अपने घझपने प्रान्त के लिए 
कानून बनाती थीं । उक्त वर्ष बम्बई ओर मदरास सरकार का 
कानून बनाने का अधिकार हटा कर, बंगाल में एक केन्द्रीय 
व्यवस्थापक परिषद का सूत्रपात किया गया इस परिषद में, 
सन १८५३ ई० में बंगाल, बम्बई, मदरास आओऔर पश्चिमोत्तर 
प्रदेश की सरकारों द्वारा नियुक्त एक एक सदस्य सम्मिलित 
किया गया। इस व्यवस्था से यह ध्याशा की गई थी कि सब 
प्रान्तों की आवश्यकता का घिचार रखा जा सकेगा । परन्तु 
पीले अनुभव हुआ कि इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक हो 
व्यवस्थापक संस्था पर्याप्त नहीं है, प्रान्तों में उनकी परिस्थिति 
शोर आपश्यकताओं के अनुसार कानून बनाए जाने की व्यवस्था 
होनी चाहिये | इसलिए सन्‌ १८६१ ई० के ऐक्ट से बम्बई ओर 
मद्रास की सरकारों का पुनः क़ानून बनाने का अधिकार दिया 
गया । इसो प्रयोजन के लिए उनको अपनी प्रबंधकारिणी सभाक्षों 
के सदस्यों में वहाँ का पेडबोकेट जनरल (.0५५४0०७॥९ (०7९७) 
तथा सरकार द्वारा नामज़द दूसरे मेम्बरों को शामिल करने 
का अधिकार दिया गया, जिनकी संख्या ७ से कम और ८ 
से झ्रधिक न हो, ओर यद्द नियम किया गया कि इन में 
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ग़ेर-सरकारी मेम्बरों की संख्या आधी से कम न हो । उपयुक्त ऐक्ट 
के शनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के शअधिकार बहुत 
परिमित रखे गए । कोई परिषद्‌ केवल उसी घिषय का कानून 
बना सकती थी, जिसका उसके प्रान्त से ही सम्बन्ध हो, तथा 
जब तक उसके बनाए कानून को चहाँ के गचनंर के अतिरिक्त 
गवनर-जनरल स्वीकार न कर ले, वह कानून मान्य नहीं होता 
था। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के प्रधान अधिकारी को 
ब्रिटिश भारत भर में बनने पाले कानूनों पर नियंत्रण करने का 
घधधिकार दिया गया। उसे बंगाल में तथा शआ्रावश्यकतानुसार 
धन्य प्रान्तों में भी व्यवस्थापक परिषदें बनाने का शअधिकार 
प्राप्त हुआ। 

ये परिषदे इस प्रकार बनीं :--बंगाल सन्‌ १८६२ ई० में, 
संयुक्त प्रान्त १८८६, पंजाब १८६८, बर्मा १८६८, पूर्ची बंगाल आर 
घासाम १६०४५, मध्यप्रान्त १६१३ में । 

वृद्धि ओर विकास--सन्‌ १८९२ ई० के कोंसिल्स ऐक्ट 
तथा उसके बाद बनने वाले कायदों से प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों में कुछ परिवतंन हुआ । उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई 
गई। परन्तु कुल सदस्यों में बहु-संखयक सरकारी ही रहे । उन्नत 
ध्रान्तों में गेर-सरकारी सदस्यों को, अधिकांश में साधंजनिक 
संस्थाओं की सिफ़ारिश पर, नामज़द किया जाने लगा । परिषदों 
के बजट के सम्बन्ध में प्रश्न ओर वाद घिघाद करने का अधि- 
कार प्राप्त हुआ । परन्तु वे उस पर अपना मत नहीं दे सकती 
थीं; बजट निश्चय करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धकारिणी 
सभा फीो ही था। 

सन्‌ १६०६ ई० के मालें-मिन्टो खुधारों से निश्चय किया गया 
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कि परिषदों से सरकारी सदस्यों का बहुमत हटा दिया जाय। 
यदि कोई परिषद ऐसा कानून बनाए जिसे सरकार न चाहे, 
तो सरकार उसे अ्स्थीकार ( निषेध ) करदे | और, यदि परिषद्‌ 
किसी ऐसे क़ानून के बनाना मंजूर न करे, जिसे सरकार चाहे 
ता पह्द क़ानून केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा बनवा लिया 
ज्ञाय । परिषदों में प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों के अतिरिक्त 
जो सदस्य होते थे, उनकी संख्या बढ़ा कर बड़े प्रान्तों में 
४० आर छोटों में ३० कर दी गई। अब परिषदों को यह अधि- 
कार मिला कि बजट निश्चित होने से पहले वे उस पर बहस 
करे, कुछ सापव॑ंजनिक घिषयों के प्रस्ताव उपस्थित करें जो 
सिफ़ारिश के रूप में हों, ओर सरकार से सार्वजनिक महत्व के 
प्रश्न पूछें। इन खुधारों में निर्वाचन का सिद्दान्त मान्य किया 
गया, परन्तु केघतल परिमित निर्षाचक संघ पर अप्रत्यत्त 
निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया। म्युनिसिपैलिटियों, और 
लोकल बोर्डा के अतिरिक्त मुसलमानों, ज़मींदारों, व्यापार-सभा, 
खान घालों तथा चाय झोर नील की खेती घालों को निर्षाचन 
अधिकार दिया गया । 


सन्‌ १९१९ ह्े० के सुधार--सन्‌ १६१६ ईं० के खुधारों 
से प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की संख्या और 
बढ़ाई गई, निर्षाचन प्रत्यत्त रूप से और बहु-संख्यक निर्धाचकों 
द्वारा होने लगा। खुधारों में प्रथक्‌ एथक्‌ जातियों के प्रतिनिधियों 
के रखे जाने का खंडन किया गया, परन्तु मुसलमानों का, झोर 
पंजाब में सिकखों को भी अपने पिशेष प्रतिनिधि भेजने का 
श्धिकार दिया गया। 

वतेमान परिषदें--इन खुधारों के अनुसार प्रत्येक बड़े ' 
भा० रा० शा०--६ 
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(५५०) प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ है। ' छोटे” (70००) 
प्रान्तों में से केषल कुग में परिषद है| परिषदों की आझायु साधा- 
रणतः तीन वर्ष होती हे। प्रत्येक परिषद्‌ में उस प्रान्त की 
ध्रबन्धका रिणी सभा के सदस्य, गवनर से नामज़द किये हुए 
सदस्य, तथा भिन्न भिन्न निर्षाचक संप्रों द्वारा निर्वाचित सदस्य, 
रहते हैं । किसी परिषद्‌ के सदस्यों में २० फी सदी से श्रधिक 
सरकारी, झोर ७० फ़ी सदो से कम निर्वाचित नहों होते | सब 
परिषदों में जाति-गत प्रतिनिधित्व है; इससे देश की बड़ी हानि 
होती है, यह पहले लिखा जा चुका है। 

भिन्न भिन्न प्रान्तों में परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या भिन्न 
भिन्न है। सब से अधिक सदस्य बंगाल में हैं, वहाँ १३६ सदस्य 
हैं। मध्यप्रान्त में कुल 5० सदस्य हैं, ५४ निर्वाचित ओर १६ 
नामज़द ( ८५ सरकारी, ओर ८ गेर-सरकारी )। निर्वाचितों का 
हिसाब इस प्रकार है :-- 


६ ग्राम्य,, मुसलमानों द्वारा 
१ नागरिक, ११ ११ 
३१ आ्राम्य, गेर-मुसलमानों द्वारा 
€ नांगरिक, १9 १99 
7 जमीदारों ११ 
१ नागपुर पिश्वधिद्यालस 9 
२ उद्योग ओर व्यापार घाल्तों ) 
१ खान, ओर चाय न 


परिषदों के नियम-प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के 
नियम उसी प्रकार के हैं, जेसे भारतीय व्यवस्थापक मंडल के। 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल ध्य्छे 


इन के निर्वाचकों के लिए साम्पत्तिक योग्यता का परिमाण 
ध्रपेत्ताकत बहुत कम है, ३६) रु० चाबिक श्र्थात्‌ तीन रुपये 
मासिक किराया देने वाला, या इतने किराये वाले मकान का 
मालिक, या २००) रु० पघाषिक आय पर स्युनिसिपल टेक्स, 
या निर्धारित मालगुज्ञारी, या भारत सरकार की शाय-कर देने 
वाला व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है । 

किसी व्यघवस्थापक परिषद्‌ का सदस्य बनने के लिए खड़े 
होने घाते उम्मेदवार का २५०) जमानत जमा करनी होती है। 

प्रत्येक व्यवस्थापक परिषद्‌ का सभापति, परिषद द्वारा 
निर्धाचित हांकर गषनेर से नियक्त होता है। उपसभापति परि- 
बद के सदस्यों में से ही, परिषद द्वारा चुना जाता है। सभापति 
और उपसभापति का वेतन परिषद द्वारा निश्चय होता है। 

परिषदों के अधिकार--5यवस्थापक परिषदों को प्रश्न 
पूछने और प्रस्ताष करने का वेसा ही अधिकार हे जैसा भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में, हम पिछुले परिच्छेद में बता 
आए हैं । इन परिषदों में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग 
के उपस्थित किए जाने से रोकने का पअधिकार, उस प्रान्त के 
गधनेर को होता हे । 

प्रत्येक प्रान्तिक व्यवस्थापक परिषद्‌ को, कुछ नियमों का 
पातल्न करते हुए, यह अधिकार है कि वह अपने प्रान्त अथवा 
उसके किसी भाग की शान्ति शअथपषा सुप्रबन्ध के लिए साधंजनिक 
महत्व का कानून बनाए, या अपने प्रान्त सम्बन्धी उन कानूनों 
का संशोधन करे ज्ञो ब्रिटिश भारत के भ्रन्य धअधिकारी या संस्था 
ने बनाए हों । परिषदों को पालिमेंट के बनाए किसी कानून के 
सम्बन्ध में कोई परिषतंन करने का अधिकार नहीं है | कुछ विषयों 
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के क़ानून बनाने या उन पर विचार करने के पूछे, गधनर की ओर 
कुछ घिशेष दशाओं में, गधनर-जनरल की स्वीकृति ली जोनी 
घाधश्यक है । 

कानून केसे बनते हे ९--प्रत्येक सदस्य को अधिकार हे 
कि पह परिषद में घिचारा्थ किसी घिषय के कानून का मसघिदा 
उपस्थित करे, जो प्रान्तिक परिषद के अधिकार-सीमा के अन्दर 
हो; सरकारी मसबिदा सरकार के उस सदस्य द्वारा उपस्थित 
किया जाता है जो मसबिदे के पिषय का अधिकार रखता हो । 
जब कोई गेर-सरकारी सदस्य कोई मसघिदा उपस्थित करना 
चाहता है तो उसे अपने इस घिचार की, पहले सूचना देनी होती 
है। जब कोई मसघपिदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है 
तो प्रायः पिशेष कमेटी में भेजा जाता है। इस कमेटी का चेयर- 
मेन घह सरकारी सदस्य होता है जो इस पिषय का अधिकार 
रखता हो । उसकी रिपोर्ट परिषद्‌ सें पेश की जाती हे | पश्चात्‌ 
मसघिदे के प्रत्येक धाक्यांश पर, प्रथक्‌ पृथक्‌ घिचार किया 
जाता है | यदि बहुमत प्नु॒ुकूल हो तो मसबिदा पास किया 
जाता है; ओर गवनेर तथा उसके पश्चात्‌ गवनर-जनरत्त की 
स्वीकृति मिलने पर, वष्ठ कानून बन जाता है। 

गवनर के अधिकार--गघनेर, व्यवस्थापक परिषद के 
घ्धिवेशन के लिए समय आओऔर स्थान नियत करता है। उसे 
परिषद के सन्मुख भाषण करने का अधिकार है, ओर इस कार्य 
के लिए पह परिषद के सदस्यों को बुला सकता है। घह परिषद्‌ 
को उसकी साधारण धह्मवधि (तीन घष ) से पहले बर्खास्त कर 
सकता हे धअथपा, यदि वह, विशेष दशाश्रों में, उचित समझे, तो 
उसे एक साल तक बढ़ा सकता है। शझगर गषनेर यह तसदीक 
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करदे कि कोई कानूनी मसबिदा या उसका कोई अंश या 
संशाधन ऐसा है जा उसके प्रान्त या अन्य किसी प्रान्त अथवा 
उसके किसी भाग की शान्ति में बाधक होगा या उससे साघें- 
जनिक हित को हानि पहुँचेगी हझयोर, घह ( गवर्नर ) यह हिदायत 
करदे कि उक्त मसविदे या उसके किसी शंश या संशोधन पर 
परिषद्‌ में घिचार नहों हाना चाहिये तो उसकी हिदायत के 
अनुसार काम होता हे। गधनेर किसी मसघिदे या उसके किसी 
अंश को अपने संशोधनों सहित परिषद्‌ में पुनः विचाराथ भेज 
सकता है ; पह परिषद्‌ के स्वीकृत मसघपिदे को स्वीकार 
या अस्वीकार कर सकता है, अथवा उसे गघनेर-जनरल के 
पविचाराथ भी रख सकता है। 

यदि परिषद्‌ किसी रक्षित विषय सम्बन्धी कानूनी मसपिदे 
को उपस्थित किए जाने की अनुमति न दें अथपा उसे उस रूप में 
पास न करे, जिसमें गधघनेर ने पास कराने की सिफ़ारिश की हो 
तो गघनर यह तसदीक कर सकता है कि उक्त विषय सम्बन्धी 
उत्तरदायित्व-पालन के लिए उसका पास होना शआपश्यक हे। 
इस पर पह पास समझा जाता है। ऐसा कानून गवनर का 
बनाया हुआ कानून कहा जाता है। सम्राट को अधिकार है 
कि घह् चाहे जिस प्रान्तीय कानून को रद्द कर दे । 

प्रान्तीय आय-व्यथ के निथम-प्रत्येक प्रान्त की आय- 
व्यय का अनुमान नक्शे की शक्तत में, प्रति घं परिषद्‌ के 
सन्‍्मुख उपस्थित किया जाता है, ओर शञ्ाय को खच करने के 
लिए प्रान्तीय सरकार के प्रस्तावों पर परिषद्‌ का मत लिया 
जाता है । परिषद किसी सरकारी माँग को स्वीकार कर सकती 
है, या उसे पूर्णतया अथवा उसके किसी अंश को अस्घीकार 
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कर सकती है। इस घिषय में इन नियमों पर ध्यान दिया 
जाता है ;-- 
(१ ) व्यय की निम्न लिखित मह्दों के प्रस्तावों पर परिषद्‌ 
के मत नहीं लिए जाते:--- 
(क) सरकारी ऋण जोर उस पर व्याज । 
(ख) जे। खच॑ किसी कानून से निश्चित हो चुका है । 

' (ग) उन लोगों का वेतन जो सम्नाद द्वारा या उसकी 
पसंद से, अथवा कोंसिल-युक्त भारत-मंत्री द्वारा 
नियुक्त किए गए हों । 

(घ) प्रान्व के हाईकाट के जजों तथा एडवबोकेट- 
जनरत्त का वेतन | 
(२) अगर केाई माँग रक्तित विषय सम्बन्धी हो ओर 
गवनेर यह निणंय करदे कि उस विषय सम्बन्धी उत्तरदायित्व 
के। पूर्ण करने के लिए उस खच की शआ्ावश्यकता है तो प्रान्तीय 
सरकार, परिषद्‌ के निर्णय के। रद्द कर सकती है । 
शाधश्यकता के समय गघनर पेसे खच के किए जाने का 
घधिकार दे सकता है ज्ञो उसकी सम्मति में प्रान्त की शान्ति 
या खुरत्ता के लिए, गअथघपा किसी घविभाग के संचालन के लिए, 
ज़रूरी हो । जब तक गपषनेर, परिषद्‌ को इस बात की सिफ़ा- 
रिश न करे, केाई रकम किसी काये के लिए व्यय करने का 
प्रस्ताव नहीं होता । 
विशेष वक्तव्य--ऊपर बताया जा चुका है कि प्रान्तीय 
व्यवस्थापक परिषदों के, कानून बनाने तथा ख़ स्वीकार करने 
के सम्बन्ध में श्रधिकार बहुत परिमित हैं। इनमें भी गघनर 
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हस्तत्तेपष कर सकता है। सन्‌ १६१६ इ० के खुधारों के बाद 
कई बार प्रान्तों में मंत्रियों का वेतन घटाने आदि से ध्यसन्तोष 
प्रकट किया गया ओर विषिध प्रस्ताघों पर सरकार की 
बारबार हार हुईे। इससे यद्यपि मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया, 
परन्तु गवनंर ने अपने उत्तरदायित्व के षिपयों के लिए आझावश्यक 
खर्च ले ही लिया, उसका काय नहीं रुका। इस से स्पष्ट हे 
कि उक्त खुधारों फे बाद भी प्रान्तों में उत्तरदायित्ध-पूर्ण शासन 
नाम-मात्र का हो रहा । 


सन १९३५७ ३० का विधान और प्रान्तीय व्यवस्था- 
पक्र मंडल - सन्‌ १६३९ ई० के विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडलों के निर्वाचकों की साम्पत्तिक तथा अन्य योग्यता का परिमाण 
कम कर दिया गया है, इसके फल-स्वरूप अब निर्वाचकों की संख्या में 
खूब वृद्धि हुई है, श्रब लगभग साढ़े तीन करोड़ पुरुष ख्री मत दे सकेंगे । 
हाँ, निर्वाचक पहले की भ्रपेत्षा श्रबः अधिक निर्वाचक संधों में विभक्त 
होंगे, अब कुल मिलाकर १” निर्वाचक संघ हैं, यह बात नागरिक हितों 
के विरुद्ध हे । 

नवीन विधान से पृव जो व्यवस्थापक परिषदें थीं, वे अब व्यवस्थापक 


सभाएँ कट्टलाएँगी। इनके सदस्यों की संख्याएँ बढ़ा दी गईं हैं--ये 
संख्याएँ इस प्रकार होंगी :--बंगाज २९०, मद्रास २१६, बम्बई १७४, 
बिददार १५२, मध्यप्रान्त-बरार ११२, झासाम १०८, पश्समोत्तर सीमा 
प्रान्‍न्त ९०, उड़ीसा ६०, सिंध ६० | इन सदस्यों में खासी संख्या उन 
व्यक्तियों की होगी, जो भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे । 

नवीन विधान के अनुसार ७: प्रान्तों में दूसरी व्यवस्थापक संस्थाएँ 
भी होंगी जिनका नाम  व्यवस्थापक परिषद्‌ * द्वागा । इनके सदस्यों 
की संख्या इस प्रकार होगी ;:-- मद्रास ४४ से २६ तक, बस्बई २& या 
३०, बंगाल ६४8 से ६९ तक, संयुक्त प्रान्त €८ से ६० सक, बिहार २६ 
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या ३०, आसाम २१ या २२ । भिन्न भिन्न प्रान्तों में ३ से १० तक सदस्य 
गवनेर द्वारा नामज़द होंगे। बंगाल में २० और विद्दार में १२ सदस्य 
उस उस प्रान्त की व्यवस्थापऊ सभा द्वारा, अप्रत्यक्ष रीति से चुने हुए होंगे। 
प्रथम संगठन के बाद प्रत्येक प्रकार के सदस्यों में लगभग एक-तिहाई तीन 
तीन वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते जायँगे । केन्द्र में दूसरी व्यवस्थापक 
संस्था ( राज्य परिषद ) रहने का अनुभव जनता के अच्छा नहीं हुआ था, 
झब छुः प्रान्तों में भी इसका आयेजन हे। गया । 

जिस प्रकार १६१६ के क़ानून के अनुसार आनन्‍्तोय व्यवस्थाषक परि- 
षढ़ों को वजट पर बहुत परिमित अधिकार हैं, नवीन विधान के अनुसार 
बनने वाले व्यवस्थापक मंडल्षों के भी व्यय की कई महों पर मत देने का 
अधिकार न होगा । 

झब गवनर-व्यवस्थापक मंडल के अ्रवकाश के समय में एवं उसके काये 
काल में 'आडिनेन्स” या अस्थाई क़ानून बना सकेगा। कुछ दशाशों में, 
वह स्थाई क़ानून भी बना सकेगा। गवनरों के यह अधिकार पहले न 
था, झब सन्‌ १६३५ ई० के क़ानून से मिला है । 
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प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता है, यह पहले बताया 
जा चुका है। मद्रास प्रान्त के छोड कर प्रत्येक प्रान्त में कुछ 
कमिएनरियाँ हैं। कमिश्नरी के अफसर को कमिश्नर कहते 
हैं। पह काई विशेष महत्व-पूर्ण शासन-कार्य नहीं करता, वह 
अपने अधीन ज़िला अफसरों के कार्य की देख-रेख करता हे, 
तथा मालगुजारी के मामलों की अपील खुनता है । 


जिले का शासन पा 


दासन व्यवस्था सें ज़िले का स्थान--मदरास प्रान्त 
में, तथा अन्य प्रान्तों की प्रत्येक कमिश्नरी में, कुछ जिले हैं। 
ब्रिटिश भारत में कुल जिल्लों की संख्या २७७ है |# ज़ित्तों का 
त्ेत्रइल, जन संख्या ओर सरकारी शध्ाय भिन्न भिन्न है । 
तथापि राज्य की कल जेसी एक ज़िले में चलती दिखाई 
पड़ती है, बेसी ही प्रायः श्न्य जिलों में भी हैं। जेसे अफसर 
पक में काम करते हैं, वेसे ही ओरों में भी हैं। जनता के 
काम-काज का मुख्य स्थान, ओर लेक व्यवहार का केन्द्र 
ज़िला हैे। जो मनुष्य अन्य प्रान्तों तथा दूसरे शहरों से कुछ 
सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा ज़िले में काम पड़ जाता 
है। यहाँ की ही शासन-व्यवस्था का देखकर जनसाधारण 
समस्त देश के राज्य-प्रबन्ध का अनुमान किया करते हैं । 


ज़िला-मजिस्ट्रेद के काय-प्रत्येक ज़िले का प्रधान 
ग्रफलर ज़िला-मजिस्ट्रेट कहलाता है। जैसा कि पहले बताया 
ज्ञा चुका है, उसे पंजाब ओर मध्य प्रान्त आदि नान-रेग्यूलेशन 
प्रान्तों में 'डिप्टी कमिश्नर' तथा बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार 
आदि रेग्यूलेशन प्रान्तों में, कलेक्टर कहते हैं । 'कलेक्टर' 
(('0॥०ल००) का अर्थ है पूल करने षाला । जिला मजिस्ट्रेट 
को कलेक्टर इस लिए कद्दते हैं कि उस पर ज़िले की माल- 
एुज्ञारी पसूत करने की जिम्मेषारी है।घह अपने जिले के 
भूमि-सम्बन्धी मामलों पर घिचार करता है, सरकार ओर प्रजा 
के सम्बन्ध का ध्यान रखता है, ओर जमींदारों तथा किसानों 





सन्‌ १६३५ ई० के विधान के अनुसार बसों ब्रिटिश भारत से एथक 
है। गया हे, अतः अब जिलों को संख्या २३० रद्द गई है । 
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श्रादि के कगड़े का वह फ़ेसला करता है। दुभित्त धथषा ध्यन्य 
धरावश्यकता के समय कृषकों को सरकारी सहायता उसकी 
सम्मति के अनुसार मित्तती है। जिले के खजाने का पही 
उत्तरदाता है। उसे स्पूनिसिपैलरियों तथा ज़िला-बोर्डी की 
निगरानी का अधिकार हे। उसे अव्वल दर्ज की मजिस्ट्रेटी 
के भी अधिकार प्राप्त हें, जिन से घह एक एक अपराध पर 
साधारणतः दो साल तक की केंद ओर एक हज़ार रुपए तक 
का जुर्माना कर सकता हे । जिले की सब प्रकार की खुख 
शान्ति का वही उत्तरदाता है। वही स्थानीय पुलिस की निग- 
रानी भी करता है। इस बात के निश्चय करने में, कि कहाँ 
पुल, सड़क इत्यादि बनने चाहिये, कहाँ सफाई का प्रबन्ध होना 
चाहिये, तथा ज़िले के किन किन स्थानों का स्थानीय स्घराज्य 
का अधिकार मिलना चाहिये, उसी की सम्मति प्रामाणिक 
मानी जाती है। ज़िले में जो भी प्रबन्ध ठीक न हो, उसका 
खुधार करना, ओर हर एक बात की रिपोट उच्च कर्मचारियों 
के पास भेजना, उसी का कतंव्य है। जिले की आनन्‍्तरिक दशा 
जानने तथा उसे खुधारने के विचार से उसे देहातों में दौरा भी 
करना होता हे। 


ज़िले के अन्य कार्यकता - जिले में अनेक प्रकार के 
कार्य होते हैं, यथाः--शान्ति रखना, रगड़ों का .फेसला करना, 
मालगुज़ारी पसूल करना, सड़क पुल पह्यादि बनपघाना, अकाल 
में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, 
स्युनिसिपल तथा लोकल बोर्डा की निगरानी रखना, जेलखाना 
शोर पाठशाला आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि । इन विषिध 
कार्यो' के लिए ज़िले में कई एक अफसर रहते हैं, जेसे पुलिस 
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सुपरिव्डेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, मुन्सिफ, इण्ज़क्किटिष इंजिनियर, 
सिपिल सज्जन, जेल-छुपरिटेंडेंट, तथा स्कूल-इनस्पेक्टर आदि । 

ये अफ़सर अपने पृथक्‌ू-उथक घिभागों के उच्च कमंचारियों 
के ध्यधीन होते हैं, परन्तु शासन के पिचार से जिला-जज घ 
मुन्सिफ आदि का छोड़, सब पर ज़िला-मजिस्ट्रेट ही प्रधान 
होता है। जिले के हाकिम से उसका ही संकेत होता है। इसके 
कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी और सहायक मजिस्ट्रेट 
भी रहते हैं । 

जिले के भाग और उनके अधिकारी-प्रायः प्रत्येक 
ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिघिज्ञनन कहते हैं । हर एक 
सब-डिघिजन एक डिप्टी कलेक्टर, शअथवा ' ऐेक्सट्रा ऐसिस्टेंट 
कमिशनर' के अधीन रहता है। हमपनी अपनी अमतलदारी में सब- 
डिपघिज़न के अफसरों के अधिकार थोड़े बहुत भेद से कलेक्टर- 
मजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं । 

बंगाल झोर बिद्दार को छोड़ कर श्रन्य प्रान्तों में, प्रत्येक 
जिले के अन्तगंत ५, ६ तहसील ( या ताब्लुक ) हैं। जिलों के ये 
भाग सब-डिप्टी-कलेक्टरों, या तहसीलदारों के श्धीन हैं ॥ 
तहसीलदार शञादि कमचारी प्रज्ञा ओर सरकार के बीच मानों 
मध्यस्थ रूप हैं। उनका काम दोनों को एक दूसरे के घिषय 
में आवश्यक खूचना देते रहना है । ये अपने इलाके के माल ओर 
फ़ोजदारी के ही काम के उत्तरदाता नहीं हैं, घरन्‌ ये म्यूनिसि- 
पेलटियों और देहाती बोर्डो में भी आवश्यकतानुसार कारये 
करते हैं। इनके सहायक कमंचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, 
फानूगो, रेपन्यू-इन्स्पेक्टर आदि होते हैं। प्रायः एक तहसील में 
कई सकल या हब्क होते हैं । 
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गाँवों के अधिकारी--तदसीदारों के अधीन मगाँषों में 
नम्बरदार ( पटेल ), चोकीदार ओर पटवारी ( कुलकर्णी ) रहते 
हैं। नम्बरदार गाँव का सब से बड़ा अधिकारी द्वोता है । पहदद 
ज़मींदारों से मालगुज़ारी तथा आबपाशी की रकम वसूल करके 
तहसील में भेजता है, पहाँ से षह ज़िले में भेजी जाती है। वह 
ध्पने गाँव में शान्ति रखने का प्रयत्न करता है । 

चोकीदार पदरा देता, ओर चोकसी करता है | वह पुलिस में 
प्रति सप्ताह यह खबर देता है कि गाँव में उस सप्ताह के भीतर 
कितनी मृत्यु हुई ओर कितने बालकों का जन्म हुआ । घह गाँघ 
की चोरी, कत्ल तथा अन्य अपराधों की भी रिपोर्ट करता है। 
चोकीदारों का अफ़सर मुखिया कहलाता है। 

पटवारी अपने हल्के (ग्राम या ग्राम-समृह ) के किसानों 
ओर ज़मींदारों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के काग़ज़ तथा 
रजिस्टर आदि रखता हे। कोई खेत या उसका कुछ हिस्सा 
बिक जाय, या किसी खेत का मालिक बदल जाय या मर 
जाय, तो पटवारों इस बात की रिपोर्ट तहसील में करता हे, 
ओर श्रपने काग़ज़ों में उचित खुधार कर लेता है । वह 
खेतों के नक्शे बनाता है, ओर मालगुजारी आदि का हिसाब 
रखता हे । 

बंगाल झोर बिहार के जिन जिन भागों में मालगुज़ारी 
का स्थाई बंदोबस्त है, उनमें तहसीलदार, नम्बरदार ओर 
पटवारी आदि कमंचारी नहीं रहते। सब-डिपिज़्नल अफ़सर 
के नीचे, थानेदार, तथा एक एक प्राम-समूद्द के लिए दफादार 
ओर प्रत्येक ग्राम में चोकीदार रहते हैं । 





नवाँ परिच्छेद 
सरकारी आ्राय-व्यय 
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भारत सरकार और प्रान्तीवध सरकारों का 
सम्बन्ध--भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों का आाधिक 
सम्बन्ध समय समय पर बदलता रहा है। सन १८३३ ई० तक 
बम्बई, मद्रास झोर बंगाल इन तीनों प्रान्तों में जुदा जुदा 
हिसाब रहता था । उस घघषर के ऐक्ट से फोर्ट पघिलियप 
(कलकत्ता) के गधनेर-जनरत्त को समस्त देश के छिसाब की देख- 
रेख का अधिकार मिल गया | सन्‌ १८४५७ ई० की राज्यक्रान्ति 
के पश्चात्‌ मितव्ययिता की अत्यन्त श्रावश्यकता प्नुभष होने 
लगी झोर विलसन साहब भारत सरकोर के प्रथम प्यथ्थ मंत्री 
बनाए गए। सन्‌ १८७१ ईं० तक झक्मकेले भारत-सरकार को ही 
घन-प्रबन्ध के सब अधिकार रहे; जितना रुपया उचित 
सममभती, घह प्रान्तिक सरकारों का खच्च करने के लिए दे देती । 
इस स्थिति में प्रान्तिक सरकार श्याय पसूल करने के काम में 
कुछ घिशेष उत्साह न लेती थीं। उन पर कोई उत्तरदायित्व न 
था; जितना उन्हें मिलने की ञ्राशा होती उससे झधिक वे भारत- 
सरकार से माँगतीं, झोर जो-कुछ द्ाथ लगता, सब ख्ं कर 
डालती थीं । 


सन्‌ १८७१ इ० में लाई मेश्ो ने प्रान्तिक सरकारों में उत्तर- 
दायित्व का भाष उत्पन्न करके, उक्त स्थिति सुधारने की चेष्टा 
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की । उसने पुल्निस, शिक्षा, जेल, सड़क, सरकारी इमारत 
आझोर झओषधालय आदि के काय प्रान्तिक सरकारों के खपुर्द 
कर दिप्‌ | इनके खच के लिए इन घिभागों की ञआ्राय तथा कुछ 
आर सालाना रकम उन्हें दो जाने लगी । इस आय के 
'प्रान्तिक सरकार अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती थीं; अगर 
किसी साल कुछ बचत होती तो घह उन्हें श्रागामि वर्ष व्यय 
करने के लिए मिल जाती । पश्चात्‌ सन्‌ १८७७ हई० में आय की 
म्दें इस प्रकार विभक्त की गई कि कुछ महें भारत-सरकार 
के हाथ में रहीं, कुछ प्रान्तीय सरकारों के हाथ में पञमोर कुछ 
मर्द दानों में बंटी हुई रहीं । यद्यपि इस में समय समय पर 
कुछ परिघतंन हुए, अधिकांश में यही पद्धति सन्‌ १६१६ ई० 
तक रही । 

सन्‌ १९१९ ३० का कानून--इस पधर्ष के कानून से 
भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों की प्राय के साधन 
पृथक्‌ पथक्‌ कर दिए गए । श्ब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विषयों 
'के लिए, तथा प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय थिषयों के लिए खर्चे 
करती है। केन्द्रीय घिषय भारत सरकार के परिच्छेद में, आर 
प्रान्तीय पिषय प्रान्तीय सरकार के परिच्छेद में बताए जा चुके 
हैं। घिदित हो चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का शआाय-व्यय केन्द्रीय 
सरकार के हिसाब में शामिल किया जाता है, कारण, इन के 
शासन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है । 

बजट, या आय-व्यय अनुमान--सरकारी हिसाब के 
लिए किसी बे की पक पअ्प्रेल से अगल्ले वर्ष की ३१ मार्च 
तक, एक साल समझा जाता है। इस प्रकार १ अप्रेल १६३६ 
'से ३१५ मा्च १६३७ तक के साल को सन्‌ १६३६-३७ ६० कहते 
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हैं। घबं आरम्भ होने के पूंष, उसके सब आय-ब्यय का 
झनुमान किया जाता है। इसे बजट, बजट-एसटीमेट (छप्रव/० 
ड्गा॥80०), या आय-व्यय का अनुमान कहते हैं। केन्द्रीय बजर 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल में ओर प्रान्तीय बजट प्रान्तीय 
व्यवस्थापक परिषद्‌ में उपस्थित किया जाता है। इस सम्बन्ध 
की आवश्यक बातें पहले बताई जा चुकी हैं। आगामी वर्ष का 
बजट उपस्थित करते समय गत घष के श्राय-व्यय के अनुमान 
का संशोधन भी कर लिया जाता हे। उस समय लगभग ११ 
मास का असली हिसाब झोर साल के शेष समय का अनुमानित 
हिसाब रहता है। इसे संशोधित अनुमान (](०४४०१ [%४8॥8) 
कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय-व्यय के ठीक अंक 
मिल जाने पर वास्तविक दिसाब (2०८००४४) प्रकाशित 
होता है । 

भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों की कुल घाषिक 
आ्याय मिल्ल कर लगभग दो सो करोड़ रुपए होती है, उतका व्यण 
भी लगभग इतना ही होता है| इस में से लगभग १२० करोड़ 
की शाय झोर इतना ही व्यय केन्द्रीय अर्थात्‌ भारत सरकार का 
होता है, ओर शेष सब प्रान्तों का । 

केन्द्रीय आय की महँ-भारत सरकार की आय की 
मुख्य मर्दें निम्न लिखित हैं :--- 

ग्रायात-निर्यात कर, आय कर, नमक कर, अफीम कर, 
देशी राज्यों से नजराना, सूद, रेल, तार, डाक, टकसाल, 
सिविल शासन, सिविल निर्माण कार्य, सेना ओर पिषिथ। 

आयात-निर्यात कर-यह केन्द्रीय झ्राय की सब से बड़ी 
मदद है। इससे लगभग प्रति पर्ष ४५ करोड़ रुपए की आय होती 
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है। यह कर उन चीज़ों पर लगता है, जो यहाँ से बाहर जाती हैं, 
ध्रथवा धन्य देशों से यहाँ शञआआाती हैं। यह कर व्यापारियों से 
लिया जाता है, जो इसे अपने ग्राहकों से, घस्तु के मूल्य के साथ 
घसल करते हैं। पहले इस मद्द से बहुत कम श्माय थी, इसका 
कारण भारत सरकार की मुक्तद्वार व्यापार नीति थी, घह ब्रिटिश 
कल कारखाने पघालों का लिहाज रखते हुए घिदेश से आने पाले 
माल पर कर बहुत कम लगाती थी। योरपीय महायुद्ध के 
समय तथा उसके बाद सरकार ने श्पनी व्यापार नीति में 
कुछ परिषतेन किया। इसका हेतु एक तो आय बढ़ाना था, 
शोर दूसरा यहाँ के उद्योग घंधों का संरक्तण देना, अर्थात्‌ 
कर के कारण यहाँ विदेशी वस्तुएँ मंहगी करना, जिससे वे 
कम बिकें. तथा यहाँ के श्ादमी उन को यहाँ ही बनाने 
के लिए उत्साहित हों । 

भारतषषं में संरक्तण नोति की बहुत माँग है। भारत 
सरकार ने पिछले दिनों इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाया हे, 
पर अभी ओर बहुत बढ़ने की आझाषश्यकता हे । 

आय कर--यह कर सन्‌ १८६० ई० से लगने लगा हें । 
इस समय दो हज़ार रुपये से कम की वाधबिक झआआाय पर यह 
कर नहीं लगाया जाता ; यह समझता जाता है कि इतनी रकम 
की, एक परिधषार के अपने निर्वाह के लिए शआराषश्यकता होती 
है। इस कर की दर समय समय पर बदलती रही है। ज्यों ज्यों 
धाय का परिमाण बढ़ता हे, कर की दर बढ़ती जाती है, उदा- 
हरणवपत दो हज़ार से पाँच हज़ार रुपए तक की आय पर प्रति 
रुपया पाँच पाई हो तो पाँच हज़ार से दस हज़ार रुपए तक प्रति 
रुपया 5: पाई, ओर इससे अधिक प्राय पर ओर अधिक । 
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कम्पनियों या काठियों की ञझ्आाय पर इस कर की दर विशेष 
परिमाण में निर्धारित है। एक खास रकम से अधिक आय 
पर अतिरिक्त कर ( 'सुपर टेक्स' ) भी लगाया जाता है | भारत- 
घर्ष में सरकार के इस मद्द से आय अपेत्ताकृत कम हे, कारण 
कि यहाँ के ग्रधिकतर निधघासी बहुत निधन हैं, तथा यहाँ उद्योग- 
धन्धों ओर कल कारखानों की उन्नति बहुत कम हुई है। 

नमक कर--यह कर एक तो बाहर से आने पाले नमक 
पर लगता है, दूसरे भारतवर्ष में ही बने हुण नमक पर भी 
घसूल किया जाता है। इस कर को दर प्रति मन प्रायः एक 
रुपए से ढाई रुपये तक रही है। इस समय यह कर १॥) प्रति 
मन के हिसाब से है। नमक एक जीवनोपयेगी घस्तु है, गरीब 
से गरीब झादमी को भी इसकी श्राषश्यकता होती है; गाय 
भैंस आदि पशुओं के भी यह दिया जाता है। इसलिए इस 
कर का भार स्व-साधारण निधन किसानों शोर मज़दूरों पर 
बहुत पड़ता है। अधिकतर भारतघासी इसे बिल्कुल हटाने के 
पत्त में हैं, जो थोड़े से आदमी सरकारी गाय की द्वष्टि से इसे 
रखने में सहमत हेते हैं, उनका भी मत है, यह बहुत ही कम 
परिमाण में रहना चाहिये । 

अफीम कर--भारतघ्ं में सरकार को पोस्त की खेती 
कराने तथा पास्त के डोडों से अफक्रोम तेयार कराने का 
एकाधिकार है, अ्रन्य व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकते । पहले 
ध्रफीम चीन, श्याम आदि देशों का बहुत ज्ञाती थी ओर 
भारत सरकार को इससे खूब आमदनी होती थी, परन्तु यह 
ध्याय नेतिक दृष्टि से ठीक न थी, इसका बहुत पिरोध हुआ। 
ध्रब ध्यफीम पिदेशों के भेजनी बन्द कर दी गई है, ओर 
भा० रा० शा०--७ 
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यह इसी देश के आदमियों के लिए तेयार कराई ज़ातो है। 
कुछ अफीम तो श्रोषधियों के काम शआती हैं। शेष का सेवन 
आदमी नशे के लिए करते हैं, अफीम का यह ख्ं जितना 
कम हो, उतना अच्छा है। कर लगाने में यह द्वष्टि रखना बहुत 
ग्रावश्यक होता है । 

अन्य आध--सरकार के कुछ अआाय देशी राज्यों से प्राप्त 
नज़राने से भी होती है, यह पुरानी संधियों के अनुसार लिया 
जाता है। भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों आदि को रुपया उधार 
देती है, उससे उसे खूद की कुछ आमदनी होती है| रेल, तार 
डाक ओर टकसाल आदि से भी कुछ आय होती हे, पर यह 
अधिकांश में उन्हीं कार्यो के प्रबन्ध में खर्च हो जाती है। इसके 
घतिरिक्त, जसा कि पहले बताया ज्ञा चुका है, चीफ कमिश्नरों 
के प्रान्तों की राय भी भारत सरकार की शअआय में सम्मिलित 
होती हे। सिघिल निर्माण कार्य की शझाय में सरकारी मकानों 
का किराया तथा उनकी बिक्री आदि से होने घाली श्ाय 
गिनी जाती हे। सैनिक आय में सैनिक स्टोर, पुराने कपड़े, 
दूध, मक्खन तथा पशुओं की बिक्री की श्राय सम्मिलित होती 
है। पिविध मद में स्टेशनरी ओर सरकारी रिपोर्टो की बिक्री 
धादि की राय का समावेश होता है । 

प्रान्तीय आय की महें--प्रान्तीय आय से पअभिप्रायः 

उन प्रान्तों की श्आाय से है, जिनमें गवनरों का शासन है। इस 
की मुख्य मद्दे निम्न लिखित हैं :--भूमिकर, आझाबकारी, स्टास्प, 
रजिस्टरी, जंगल, झआबपाशी, सड़क ओर इमारतें, सूद, पुलिस, 
न्याय, जेल, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, उद्योग आदि । 

भूमि-कर था सालगुजारी--यह प्रान्तीय आय की सब 
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से तरडी ओर पुरानी मद्द हे । इस के सम्बन्ध में, ब्रिटिश भारत 
में तीन तरह का बन्दोबस्त हे :--( १) स्थाई प्रबन्ध; बंगाल 
में, बिहार के ई भाग में, एवं आसाम के शझाठवें ओर संयुक्त 
प्रान्त के दसघें भाग में । (३२) ज़र्मीदारी या प्राम्य प्रबन्ध; 
संयुक्त प्रान्त में ३० षर्ष ओर पंजाब तथा मध्य प्रान्त में २० धर्ष 
के लिए मालगुज़ारी निश्चित कर दी जाती है । गाँष वाले 
मिल कर इसे चुकाने के लिए उत्तरदायो होते हैं । (३) रण्यतवारी 
प्रबन्ध ; बम्बई, सिंध, मदरास, आसाम ओर बर्मा में, एवं 
बिहार के कुछ भाग में । इन स्थानों में सरकार सीधे काश्तकारों 
से सम्बन्ध रखती है। बम्बई, मद्रास में ३० वर्ष में तथा भ्न्य 
प्रान्तों में ज़रदोी जददी बन्दोबस्त होता है । नये बन्दोबस्त में 
प्रायः हर जगह सरकारी मालगुज़ारी बढ़ जाती है। सरकारी 
मालगुज्ञारो नकदी के रूप में ली जाती हे, जिन्स ( उपज ) के 
रूप में नहीं। अति वृश्टि या अनावृष्टि श्रादि से फसल खराब 
हो जाने पर जब पेदाघार कम हो जाती है, तों मालगुज़ारी 
का कुछ अंश छोड़ने का नियम हे । परन्तु प्रायः यह शिकायत 
रहती है कि यह छूट नुकसान के हिसाब से कम होती हे, 
झभोर वैसे भी मालगुज़ारी घास्तविक उपज की दृष्टि से, अधिक 
ही ली जाती है। भारतीय किसानों की द्रिद्रता का एक मुख्य 
कारण यही बताया जाता है । श्मतः अनेक व्यक्तियों को मत 
है कि जिस प्रकार श्रन्य आय पर कर लगता है, उसी प्रकार 
कृषि की झआाय पर भी कर लगा दिया जाया करे। 
आवबकारी--सरकार को यह झाय शराब, गाँजा, भंग, 
चरस आदि मादक द्रव्यों के बनाने ओर बेचने से होती हे । 
इसकी दिनों दिन बढ़ती हो दो रही है। गत कुछ षषों में ही 
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यह दुगुनी हो गई है। सरकारी तोर पर यह बताया गया 
है कि इस भाय-वृद्धि का कारण उक्त पदार्थों का अधिक सेघन 
नहीं हे, परन यह है कि अब अधिक निगरानी रखी जाती 
है ओर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस विभाग के जनता 
की सामाजिक और नेतिक स्थिति की ओर अधिक ध्यान देने 
की ध्याषपश्यकता हे । 

स्वाम्प--यह दे प्रकार का होता है, अदालती ओर 
गेर-आअदालती । अदालतों में पेश होने घाली द्रखास्तों, 
दस्तावेजों तथा पश्रावश्यक काराज़ों पर स्टाम्प लगता हे, तथा 
व्यापार ओर उद्योग धंधे सम्बन्धी काग़ज़ों पर-हूँडी पर्च आदि 
पर--भी स्टाम्प लगाया जाता है। अदालती स्टाम्प से होने 
घाली शय प्रत्यत्त रूप से न्याय पर कर है, गेर-झदालती स्टाम्प 
की अआझआाय भी कुछ परोक्त रूप से न्‍्याय-कर ही है। रुपया लेने 
की रसीद पर, तथा हडुँडी अादि पर स्टाम्प इस लिए ही लगाया 
जाता हे कि यदि पीछे कोई बाद-घिवाद हां तो मुकद्दभे के 
ध्धसर पर प्रमाण रहे। इस प्रकार स्टाम्प की श्यराय जितनी 
अधिक होगी, उतना ही यह समक्का जायगा कि लोगों को 
न्याय प्राप्त करने के तिए खच अधिक करना पडा । 

रजिस्टरी--इसमें पुराने कानूनी काग़ज़ों की नकल, 
तथा रहननामे या बयनामे आदि की दस्तावेजों की रजिस्टरी 
की फीस शामिल है। रजिस्टरी के लिए हर एक ज़िले में 
दकर हे । 

जंगल की आध--यह आय जंगल की लकड़ी, तथा घास 
गेान्द आदि अन्य पेदाघार की बिक्री से होती है। जंगलों की 
रत्ता करने, उन्हें नष्ठ होने से बचाने के विचार से जंगल 
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घिभाग सन्‌ १८६१ ३० में स्थापित हुआ । इसके प्रबन्ध का 
उद्देश्य यद्यपि ञ्राय न होकर केवल प्रजा-हित ही है, तथापि 
इससे सरकार का झआय होती हे। गत घर्षों में जंगल की 
आमदनी काऊझ्ी बढ़ गई है। इस पिभाग से प्रजा का इतनी 
अछुधिधा भी है कि कुछ स्थानों में लोगों का पशु चराने के लिए 
यथेए भूमि नहीं मिलती, तथा लकड़ो के ध्यभाष में, गे।बर (कंडे) 
जलाए जाने के कारण, खेतों में खाद की कमी हो जाती है। 


आवपाशी--यह ञ्राय उन खेत पालों से होती है जो 
सिंचाई के लिए सरकारी नह्टरों श्योर तालाबों का पानी लेते 
हैं, या उस से लाभ उठाते हैं। आझाबपाशी का मदहसूृतल, जिस 
प्रकार की फसल हा, तथा जितना क्षेत्रकल ही, उसके हिसाब 
से ठहराया जाता है। भारतव् में नहरों आदि की क्रमशः 
वृद्धि हा रही है, पर अभी उनके बढ़ने की बहुत आपश्यकता 
है। नहरों की वृद्धि से आबपाशी को प्राय तो बढ़ती ही है, 
इससे कृषि की उपज्ञ बढ़ने के कारण सरकार का मालगुजारी 
भी अधिक मिलती है। हाँ, ञझ्राबपशी की दर यथा-सम्मष 
कम रहे ओर किसानों का पानी ठीक समय पर मिले तब 
ही उनका यथेष्ट हित-साधन हो सकता हे । 


अन्य विषय स्पष्ट हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ बातें आगे कही 
जायगी। अस्तु, सरकारी आय की मुख्य मुख्य बातों का घिचार 
हो चुका, अब व्यय की बात लेते हैं। पहले केन्द्रीय व्यय का 
विषय लिया जाता है । 

केन्द्रीय व्यध--केन्द्रीय व्यय की मुख्य मह्दे निम्न 
लिखित हे भज+ 
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कर पघसूत करने का खचं, खूद, सेना, सिविल निर्माण 
काय, सिविल शासन, डाक, तार, रेल झादि । 

कर पसूल करने के खच में शआयात-निर्यात कर, ध्याय- 
कर, मालगुज्ञारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी, पश्रफीम, शोर 
शाबकारी आदि घविभागों के खर्च के अतिरिक्त, श्फ़ोम ओर 
नमक तेयार करने का ख्च भी सम्मिलित है। 

सेविंग बैंकों या प्रोषिडेन्ट फंड की जिन रकमों पर सर- 
कार खूद देती है, उनके अस्थाई ऋण के अतिरिक्त, भारत 
सरकार को भारतवर्ष के सरकारी ( पब्लिक ) ऋण पर सूद 
देना होता है। इस ऋण की मात्रा सन्‌ १६३५ $० में १२३६ 
करे।/ड़ रुपए थी, इसमें से ७४२२ करोड़ का ऋण भारतघर्ष ओर 
शेष इंगलेंड में लिया हुआ था। कुल ऋण में से १०३३ करेड़ 
रुपए का ऋण ऐसा है, जिस के बदले में किसी न किसी 
प्रकार की सम्पत्ति विद्यमान हैे। ७५७ करेड़ रुपए तो रेत 
में ही लगे हुए हैं । इस का सूद रेल की मद्द में दिखाया जाता 
है। यह सन्‌ १६३५ ६० में ३३ करेड़ रुपया था। रेल ओर नहर 
आदि की रकम के छोड़ कर शेष रकम का सूद ऋण के खूद की 
मद्द में दिखाया जाता हे। भारत सरकार के प्रति घ्ष १४, १६ 
करेड़ रुपए तक स॒द देना होता हे। यह खूद सन्‌ १६३५ ई० 
में १३ करेड़ था । 

केन्द्रीय सरकार का सब से अधिक खन्‍् सेना की मद्द 
में होता है । मद्दायुद्ध के पू्ष यह खर्च प्रतिषष ३२ करे।ड़ रुपए 
था। महायुद्ध के बाद यह बढ़ कर ७० करेड़ से भी अधिक 
हो गया । उस के बाद इसे घटाने का घिचार हुशआआ; सन्‌ १६३५ 
६० में यह ५० करेाड़ था। भारतीय नेताओं के मत से यहाँ 
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की शध्याय की तुलना में यह भी बहुत अधिक है, इसे बहुत 
कम करने की शअापश्यकता है। इसके सम्बन्ध में विशेष सेना 
के परिच्छेद में लिखा जायगा । 

धन्य घिषयों के सम्बन्ध में विशेष चक्तव्य नहीं हे। जैसा 
कि पहले सूचित किया गया है, केन्द्रीय खच्च में चीफ कमिश्नरों 
के प्रान्तों में होने घाला सब शासन व्यय शामिल होता है । 

प्रान्तीय व्यध--प्रान्तीय व्यय से शअ्भिप्राय गघषनरों के 
प्रान्तों के व्यय से है। इस व्यय की मुख्य मद्दें निम्न लिखित 

कर पसूल करने का खच, शासन व्यपस्था, न्याय, जेल, 
पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा और स्थास्थ, कृषि, उद्योग, सिघिल 
निर्माण कार्य आदि । 


शासन व्यवस्था में गघनेर, उसकी प्रबन्धकारिणी कोंसिल 
के सदस्य, मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर ओर डिप्टी कलेक्टर ओर, 
तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार श्मादि का वेतन, तथा व्यच- 
स्थापक परिषदों, ओर अन्य घिविघ्र दफ़तरों का खर्च एवं अधि- 
कारियों के दोरे झादि का खर्च सम्मिलित है । अन्य मद्दों के 
विषय स्पष्ट हैं, कुछ के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगाः । 

हिसाब और उसको जाँच--ऐसा नियम है कि प्रत्येक 
सरकारी विभाग का हिसाब ठीक ठीक रखा जाय, ओर 
उसकी भिन्न भिन्न शाखाशओओं तथा उपशाखाओं के हिसाब की 
समय समय पर जाँच की जाय | 


केन्द्रीय. हिसाब ' दिसाब-पघिभाग ' रखता है । इस का 
प्रधान एकाउन्टेंट थयोर शझ्राडिटर ज्ञनरल होता है। प्रान्तीय 
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सरकारों का हिसाब प्रान्तीय एकाउन्टरेंट जनरल रखते हैं । 
प्रायः प्रत्येक जिले के प्रधान नगर में इस्पीरियल बेंक की शाखा 
है, उसमें सरकारी आय जमा होती रहती हैं, शआ्रावश्यकता- 
सुसार उसी में से खच किया जाता हैं। उसका हिसाब बेंक के 
अतिरिक्त जिले के खजाने में भी रहता है। एकाउन्टेंट और 
शाडीटर जनरत्त का स्टाफ जिले के खजानों के हिसाब का 
निरीक्षण करता है । 





दसवाँ परिच्छेद 
सेना 


“57% जैह 4ववत+ 

यह संसार केसा सुखमय हो, यदि चहूँ ओर शान्ति का 
साम्राज्य हो, कोई जाति या देश स्वार्थ के बशीभूत होकर दूसरे 
पर अन्याय और श्रत्याचार न करे, तथा सब परस्पर में प्रेम 
ओर मित्रता का व्यवहार करें। परन्तु ये सब भविष्य की 
श्राशाएँ हैं। इस समय किसी को तो यह लगन लगी हुई है 
कि अघपसर पाते ही दूसरे को धर दबावे भोर अनेक को 
यह चिन्ता सता रही है कि अपनी रक्ता का समुचित प्रबन्ध 
रखें । इस अ्रकार इच्छा से हो चाहे भनिच्छा से, सेना सभी राष्ट्र 
रखते हैं। भारतवर्ष में सेना अति प्राचीन काल में भी रहने 
के प्रमाण मिलते हैं । 

सेना के भेदू--घतंमान काल में सेना तीन प्रकार की 
होती हैः--( के ) स्थत्त सेना । इसके सैनिक संगीन, तलघार, 
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बन्दूक अओर तोपों से लड़ते हैं। ( ख) जल सेना । इसकी शक्ति 
लड़ाकू जहाजों से जानी जाती है | यह तोपों ओर जल-मग्न 
नोकाशं (टारपीडों ) से लड़॒ती है । (ग) शाऊाश-सेना 
इसकी शक्ति की कव्पना आकाश-यानों से की जाती हे। यह 
ऊपर से बम या गोले बरसा कर लड़ती है | यह सेना 
नवयुग की ही सृष्टि है, अभी इसे स्वतंत्र रूप नहीं मिला परन्तु 
भविष्य में यह अपनी बड़ी बहिनों से भी अधिक महत्व प्राप्त 
करने पाली है। 

यद्यपि भारतव् प्रायद्वीप है, परन्तु इस पर श्यब तक के 
समस्त प्राक्रमण स्थल माग से ही होने के कारण, यहाँ स्थल- 
सेना को ही महत्व दिया जाता हे। जल सेना ओर आकाश 
सेना इसी के धन्तगंत हैं । 

स्थल-सेना की आरम्मिक स्थिति--हिन्दुस्थानियों को 
पलटनों में भर्ती करके थोरपीय ढंग से लड़ना सब से प्रथम 
फ्रान्स वालों ने ही सिखाया था। पश्चात्‌ पंग्रेज़ों ने उनका 
ध्पनुकरण किया।| सन्‌ १७४६ इ० में फ्रांसीसियों से कम्पनी की 
बस्तियों की रक्ता हेतु मेजर लोरेन्स ने भारतीय सिपाहियों से 
काम लिया | सन १७८१ ई० में पालिमेंट के ऐक्ट से इस्ट इंडिया 
कम्पनी को सिपाही भरती करने शआझयोर फोज रखने का शअधिकार 
मिल गया, ञआऔर बम्बई, बंगाल, मद्रास अहातों में ग्लग अलग 
सेनाएँ रहने लगीं। इनके अतिरिक्त देशी रियासतें भी अपने 
अपने खच से पलटने रखती थीं। तोपखाना बहुधा भारतीयों 
फे ही हाथ में रहता था । 

वर्तमान स्थिति; स्थाई सेना--अ्रब सेना प्रान्तीय सर- 
कारों के अधीन प्रथकः प्रथक्‌ नहीं रहती, परन्‌ समस्त सेना 
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भारत सरकार की निगरानी में रहती है। कुछ सेना तो पूर्ब 
झोर पश्चिम के सीमा-प्रान्तों में रहती है, और कुछ जहाँ-तहाँ 
छाघषनियों में, जहाँ से अआपश्यकता होने पर खुगमता-पूर्षक 
इकट्ठटी की जा सके। सन्‌ १८५४७ ३० की राज्य क्रान्ति से पू्े, 
सेना में योरपियनों की संख्या प्रायः पाँचवधाँ हिस्सा होती थी, 
धशब वे एक-तिहाई रहते हैं। अब तोपखाना भारतोयों के दाथ 
मेंन रह कर अंगरेजों के हाथ में रहता है । भारतवषं में 
कुल नियमित ( रेग्यूलर ) या स्थाई सेना में लगभग ढाई लाख 
सैनिक तथा शअऊसर हैं । ऊँचे पद वाले अफसर शधिकतर 
अंगरेज होते हैं । 

सहायक सेना-रेग्युलर सेना के अतिरिक्त ओर भी 
सेना है, वह सहायक (आग्जिलियरी ) कहलाती है । इसके 
निम्नलिखित भेद हैं :-- 

देशी रिज्ञव सेना | इसमें वे भारतोय होते हैं, ज्ञा निर्धारित 
समय तक नोकरी कर चुकते हैं, ओर पश्चात्‌ आवश्यकता होने 
पर लड़ने के लिए वुलाये जा सकते हैं । 


ब्रिटिश सहायक सेना । इसमें यारपियन ब्रिटिश प्रजा के 
ध्यादमी होते हैं, ये सेनिक शिक्ता पाकर शअपना निज्ञी कार्य 
करते रहते हैं, झोर शआ्रावश्यकता होने पर शस्त्र ग्रहण करके 
सेनिक काये में योग देते हैं। इसके धयतिरिक्त सहायक सेना 
में "इंडियन टेरिटोरियल फोसे ' झोर “इंडियन स्टेट फोर्सेज 
नामक सेना होती हे । 

इंडियन टेरियोरियल फोसे--इंडियन टेरिटोरियल फोस 
अर्थात्‌ भारतीय प्रादेशिक सेना तीन प्रकार की होती है :--( १ ) 


सेना १०७ 


किसी प्रान्त विशेष की (२) किसी नगर विशेष की, ओर 
(३) 'यूनीवसिटी ट्रेनिंग कोर! | “इंडियन टेरिटोरियल 
फोस! का संगठन योरपीय महायुद्ध के समय से हुआ हैे। 
इसका उद्देश्य यह है कि कुछ भारतघासी अपना प्रन्य काये 
करते हुए, निर्धारित समय तक सैनिक शित्तषा प्राप्त करलें। 
विश्व विद्यालयों के घिद्यार्थी अपने अध्ययन काल में सैनिक 
शिक्षा पा सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ये अपने 
कालिज या विश्वचिद्यालय की “टुकड़ी ” या टोली में नाम 
दज करा लेते हैं। विश्वविद्यालय में शित्ता समाप्त कर लेने 
के बाद ये सैनिक सेघा करने के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, 
जब कि अन्य व्यक्तियों का सैनिक शित्ता प्राप्त करने के बाद 
निर्धारित समय तक सैनिक सेवा करनी होती है। सैनिक 
शिक्षा प्राप्त करने झोर सैनिक सेघा करने के दिनों में प्रत्येक 
व्यक्ति को निर्धारित रकम मिलती है । 

इंडियन स्टेट फोर्सेस'-इसे पहले ' इम्पीरियल सर्विस 
ट्रप्स ' कहा जाता था। इसमें घह सेना हे जिसे कुछ बड़े बड़े देशी 
राज्य स्वयं भरती करते हैं, आर अपने खर्च से रखते हैं। 
इसकी शिक्ता शोर कवायद ब्रिटिश शफकसरों की देख रेख 
में हाती है। ग्रावश्यकता होने पर देशी राज्य इस सेना से 
भारत सरकार की सहायता करते हैं । 

जल्न सेना--भारतव् तीन तरफ समुद्र से प्रिरा हुआ हे | 
प्राचीन काल में समुद्र स्वतः देश-रक्तक हुआ करता था और 
इसलिए तब जल सेना की घिणेष योजना नहीं करनी पड़ती 
थी। परन्तु १६ वीं शताब्दि से पाश्चात्य राष्ट्रों ने नाविक विद्या में 
प्रवीणता प्राप्त की, ओर अपनी जल सेना बढ़ाई । ध्यब पिशेष 
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श्राक्रमण की आशंका समुद्र की ओर से रहने लगी है भोर जत्ल 
सेना की व्यवस्था करनी आपश्यक दो गई है। 

भारतवर्ष की आधुनिक जल सेना यहाँ की स्थल सेना से 
पहले की है। इसका कारण यह हे कि पंश्रेज़ इस देश में समुद्र 
मार्ग से ही आए थे, ओर जल सेना बिना वे हालेन्ड ओर पुर्त- 
गाल घालों से, तथा लुटेरों से अपनी रक्ता नहीं कर सकते थे। 
जल सेना का काम सैनिक, तथा युद्ध का सामान लाना ले 
जाना, समुद्र में पहरा देना, समुद्री डाकुओं का दमन, बन्द रगाहों 
की रत्ता, झौर समुद्री नाप जोख करना है। पहले भारतवष, 
ब्रिटिश सरकार को, उसकी जल सेना की सेघा के लिए प्रति वर्ष 
कुछ घन देता था। सन्‌ १९२६ इ० से भारतघष की 'शाही जल 
सेना, सड़ठित की गई है | इसके कर्मचारियों में केषघल एक-तिहाई 
भारतधासी हैं । 

वायु सेना--वायु सेना * रायल एश्लर फ़ोसे ' कद्दलाती 
है । इसके संचालक का 'पश्नर कमोडोर' कहते हैं। यह प्रधान 
सेनापति को परामश देने घाली सभा का सदस्य होता है । हवाई 
जहाज्ों पर वेठ कर उड़ने की शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानों 
में ' मिल्षिटरी फ्लाईडः स्कूल ' खोलत्ते गए हैं। भारतवष में 
घायु सेना का उपयोग अधिकतर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में 
होता है । 

सेना का कार्य--सेना का मुख्य काय देश की बाहर के 
खाक्रमण-कारियों से रक्ता करना हे। इसलिए पश्चिमी सीमा 
के केटा शोर पेशाचर आदि सीमा के स्थानों पर काफी सेना 
रहती है। आझावश्यकतानुसार भअन्य स्थानों से भी सेना चहाँ 
मंगाई जा सकती है। सीमा की रक्ता के पअतिरिक्त, सेना 


सेना १०६ 


ध्यान्तरिक शान्ति के लिए भी काम श्याती है, और इस हेतु 
घद्ट स्थान स्थान पर छावनियों में रखी जाती है। साधारणतः: 
ध्रान्‍्तरिक शान्ति रखने का काय पुलिस का है, पर विशेष 
दशाओं में, उपद्रव थ्राादि होने पर सेना की सहायता ली जाती 
है, यहाँ तक कि विशेष आधश्यकता अनुभव होने पर उस 
स्थान का शासन प्रबन्ध फोजी अधिकारियों को ही सोंप दिया 
जाता है । यह तो सेना का भारतघप् सम्बन्धी कार्य हुआ। 
कुछ दश्शाओं में पालिमेंट की स्वीकृति होने पर, भारतीय सेना 
भारतवर्ष के बाहर भी ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए, 
ध््रथवा त्रिशिश सरकार की सहायता के वचास्ते भी भेजी जाती 
है। योरपीय महायुद्ध के समय पर, तथा शोर भी अघसरों 
पर ऐसा हुआ है। 

सेनिक शिक्षा--भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश सिपाहियों 
शोर अफसरों की शिक्षा प्रायः इड्ुलैन्ड में होती हे। उसके 
लिए भारत को ही धन देना पड़ता है। कुछ हिन्दुस्तानियों 
को भी पहाँ शिक्षा पाने की अनुमति है। यहाँ देहरादून में 
सैनिक शिक्षा की ऐसी व्यघस्था है कि इड्ढलैन्ड के सेन्हस्ट 
कालिज में प्रवेश होने के लिए कुछ नवयुवक आपश्यक योग्यता 
प्राप्त कर सके । सेनिक शिक्षा सम्बन्धी कुछ बातें “इन्डियन 
टेरियोग्यिल णोसे ' के प्रसंग में कही जा चुकी हैं । 

सेना का प्रबन्ध -समस्त सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी 
जंगी लाट या कमांडरन चीफ कहलाता है | घह भारत सरकार 
का असाधारण सदस्य होता हे। उसे परामश देने के लिए 
एक सभा रहती है। सेना का हेड-कार्टर (या सदर ) शिमला 
है। उसके मुख्य कर्मचारी ' हेड काटेसे स्टाफ' कहलाते हैं। 
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इस स्टाफ के छः भाग होते हैं जो सैनिक शिक्ता, रंगरूटों की 
भरती, छापनियों के प्रबन्ध, गोले बारूद भर फ़ोजी सामान 
तेयार करने, फ़ोजी इमारतें बनाने तथा सैनिकों की चिकित्सा 
ध्ादि का काये करते हैं । 

सेनिक व्यथ--भारतव् में वेतन-भोगी सेना ही अधिक 
है। यहाँ ऐसी व्यवस्था कम हे कि सनिक शिक्ता प्राप्त अन्य 
ऐसे नवयुवक यथे४ संख्या में रहें, जो आवश्यकता पड़ने पर 
रणन्नेत्र में आधें ओर मातृ-भूमि की रक्ता कर। स्घराज्य 
प्राप्ति के लिए इस बात की बड़ी ही ज़रूरत है। पुनः यहाँ के 
सैनिक व्यय का लक्ष्य केवल भारत-रक्ता ही न होकर एशिया 
में ब्रिटिश साप्राज्य की रक्ता, होता है। पअंगरेज सैनिकों का 
खच् भी, भारतीयों की अपेक्ता बहुत अधिक होता हे। इन 
कारणों से यहाँ सैनिक व्यय बचत होता हैं। महायुद्ध के बाद 
तो चाबिक उप्य सत्तर करोड़ रुपये से अधिक हो चुका हे । 
यह रकम भारत सरकार की श्राय की श्राथ्रे से अधिक है। 
इधर कुछ समय से इसमें कमी हुई है। इस समय भी पार्षिक 
पचास करोड़ रुपए के लगभग खर्च होता है। बड़ी श्रवश्यकता 
है कि इसमें काझ्टी कमी की जाय, जिससे शिक्ता, स्पास्थ, कृषि 
ओर उद्योग धन्धों आदि की उन्नति के लिए घन की समुचित 
व्यवस्था हो सके । बहुत समय से भारतघासियों की यह माँग है 
कि यहाँ सेनिक शिक्षा की समुचित व्यचस्था हो, भारतीय सेनिकों 
झोर अफसरों की संण्या बढ़ाई जाय, यहाँ तक कि सेना का 
पूर्णतः भारती यक रण हो जाय । कद्दना नहीं हागा कि जितना 
इस दशा में अधिक कार्य होगा, उतनी ही सेनिक व्यय में कमी 
होगी, झोर जनता का संतोष भी बढ़ेगा । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
पुलिस 


अजललतकमकापपनया हर कै ५०३०० 
कक है] 


जिस प्रकार सेना का कतंव्य देश का बाहर के शज्रझ्ओों से 
बचाना है, उसी भाँति पुलिस रखने का धअभिप्राय यह होता है 
कि घद देश के अन्दर शान्ति रखे, ओर चार, डाकू आदि 
ध्पराधियों की खोज करके उन्हें न्यायालय पहुँचाए। 


संधक्षिप्त इतिहास--ब्रियिश सरकार के शआागमन के पूर्ष 
प्रत्येक गाँव या शहर अपनी रक्ता का स्घतः प्रबन्ध करता था । 
शहरों में कोतघाज़, घ गाँचों में चौकीदार ब लम्बरदार नियत 
थे । जहाँ बड़े बड़े ज़मींदार थे, वहाँ उनके अ्रधीन छोटे किसान 
यह कार्य सम्पादन करते थे। कम्पनो के समय में ज़मींदारों से यद्द 
उत्तरदायित्व का कार्य हटाकर उनके स्थानापन्न योरपिथन 
मजिस्ट्रेट बनाए गए और पुलिस के प्रत्न्धार्थ ज़मींदारों पर 
कुछ कर बढ़ाया गया | प्रत्येक जिले में बीस बीस वर्ग मील के 
थाने बना दिए गए | एक एक थाने पर एक एक दारोगा नियत 
किया गया । दारोगाओं का यह झधिकार दिया गया कि वे 
सरकारी खच से कुछ कान्सटेबल हथियार-बन्द्‌ सिपाही ओर 
चोकीदार रख सके | इस प्रकार वेतन भोगी पुलिस रखने की 
पद्धति आरम्भ हुई । 


वर्लेमान संगठन--समय समय पर भिन्न भिन्न भ्रान्तों में 
पुलिस सम्बंधी कई परिषतन हुए। इसका घतमान संगठन 
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सन्‌ १८६० ई० के कमिशन की खूचनाशओों के आधार पर हे ओर 
इसमें १६९०२ के कमिशन को खूचनाओं के शनुसार कुछ फेर 
बदल हुए हैं। अब प्रत्येक प्रन्त की पुलिस का एक विभाग 
है, जिसका प्रधान, इन्स्पेक्टर जनरल कहलाता है। घहद साधारण- 
तया इंडियन सिषिल सर्विस का मेम्बर होता है | उसके अधीन 
डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल होते हैं।ये एक ' रेन्ज ' का नियंत्रण 
करते है, जिसमें आठ दस जिले होते हैं । प्रत्येक जिले में एक 
पुलिस खुपरिटेन्डेन्ट रहता है। यह ज़ित्ते की शान्ति के लिए 
ज़िला-मजिस्ट्रेट के, तथा अपराधों की खोज ओर निघारण के 
लिए डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल के, अधीन होता हे। इसके नीचे 
पक या श्धिक सहायक या डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट रहते हैं । 

प्रत्येक ज्ञिला तीन चार सकंत्तों या ह्कों में, श्योर एक 
हल्का ४, £ पुलिस-स्टेशन या थानों में, विभक्त रहता है । थानों 
का आओोसत क्षेत्रकल २०० वर्ग मील है, इसके श्न्तर्गत पुलिस- 
चोकियाँ होती हैं । प्रत्येक हहका एक इन्स्पेक्टर के, और थाना 
सब-इन्स्पेक्टर ( थानेदार ) के अधीन होता है। सब-इन्स्पेक्टर 
ध्पराधों की खोज तथा जाँच करता है, ओर अपने क्षेत्र की 
शान्ति का उत्तरदाता है; इन्स्पेक्टर का काम केघल निरीक्षण 
सम्बन्धी है। सब-इन्सपेक्टर के नीचे एक हेड-कान्स्टेबल ओर 
कई कान्स्टेबल रहते हैं । शहरों में एक एक कोतघाल भी 
होता हे । 


कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ओर रंमून में प्रथक्‌ प्रथक्‌ पुलिस, 
कमिश्नरों तथा उनके दो या अधिक सहायकों के अधीन, 
रहती हे। बड़े शहरों में सड़कों की भीड़ का प्रबन्ध करने के 
लिए गोरी पल्लटनों के जवान नियुक्त होते हैं, जो सा्जन्ट कहाते 
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हैं। रेलवे पुलिस का संगठन पृथक्‌ है । इसका ज़ितला-पुलिस से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे । इस पुलिस के आदमी स्टेशनों पर काम 
करते हैं, तथा रेलगाड़ियों में मुसाफिरों के साथ जाते हैं । 

गाँधों में पुत्तिस का काम चौकीदार करते हैं। जब वहाँ 
कोई चोरी ञआआादि हो जाती है, तो चौकीदार उसकी सूचना थाने 
में करता है। थानेदार उसकी अआषश्यक जाँच तथा प्रबन्ध 
करता है। 

खुफिया पुलिस--प्रत्येक प्रान्त में राजद्रोह, षढयन्ज, 
जालसाजी, नकत्ती सिक्का बनाने, या डकेती श्मादि के बड़े 
धपपराधों की खोज के लिए सी. शझाई. डी. ((नगांगव) 
[0०ां2४०0 0०9.) या खुफ़िया पुलिस नामक घिभाग 
रहता है। ( अन्य पुलिस की पदों की तरह इसकी कोई घिशेष 
वर्दो नहीं होती )। इसका प्रधान एक योरपियन अफसर होता 
है, जिसका दर्जा डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरत्व के समान होता है । 
इसके ध्यधीन कुछ इन्स्पेक्टर झौर सब-इन्स्पेक्टर होते हैं| इस 
पुलिस का जन साधारण पर बड़ा आतंक जमा हुथ्ा है; अनेक 
बार भोले भाले निरदोष आदमी भी, केघत शंका के शआाधार पर, 
इसके चंगुल में फँस जाते हैं। 

पुलिस का काम--ज्िला-पुलिस के दो भाग हैं, सशस्त्र 
शोर ध्यशस्त्र | सशस्त्र पुलिस के काम ख़ज़ाने का पहरा देना, 
खजाने योर केंदियों के साथ जाना, रात का गश्त लगाना ओर 
पहरा देना तथा डाकुच्ओों के दल पर चढ़ाई करना है। इसलिए 
उसे फौजी ढंग पर कपायद करना भर गोली चलाना सिखाया 
जाता है । बर्मा, आसाम झर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में फोजी 
पुलिस पिशेष रूप से रखो जातो हे । अशखर्त्र पुलिस के काम 
भा० रा० शा०--८ 
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जुर्माना पखूल करना, सम्मन या घारंट की तामील करना, सड़कों 
की भीड़ का बन्दोबस्त करना, श्ाघारा कुत्तों को मार डालना, 
आग बुकाना, ओर अपराधियों की गिरफ्तारी या जाँच करना, 
है | मामूली मामलों में इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर पेरघी करता 
है; यदि मुकदमा सड़ीन होता हे तो सरकारो घकीलों के परामशं 
से काम किया जाता है । अपराधियों के पकड़ने के सिघा, पुलिस 
का काम श्रपराध रोकना भी है। इसलिए घहद्द पुराने अपराधियों 
ओर सन्देह-जनक पुरुषों पर द्वष्टि रखती हे । थानों में बदमाश. 
गुगडों ओर दागियों का रजिस्टर रखा जाता हे। 


अन्य बालें--भारतव्ष में थानों या पुलिस-स्टेशनों की 
संख्या दस हजार के करीब है। बर्मा सहित, सब प्रान्तों की 
पुलिस में लगभग दा लाख आदमी हैं | इनका घाषिक व्यय 
प्रायः ग्यारह करोड़ रुपए है। इस प्रकार प्रत्येक बड़े प्रान्त का 
औसत पुलिस ख्ं लगभग सघा करोड़ रुपए है। गत घर्षो में 
सुधार के लिए खर्च काफ़ी बढ़ा हे। परन्तु प्रजा का पुलिस पर 
ध्यब भी विश्वास नहों हे। जन साधारण की उससे सहानुभूति 
तो दूर रदह्दी, उलटा वे उसे देख कर ही घबरा जाते हैं । इसका 
कारण यह है कि अधिकांश पुलिस कर्मचारी श्रपने आप को 
प्रजा-लेघक न समझ कर, प्रजा को ही अपना सेघक समभते 
हैं, और अधिकार-मद में रहते हैं | पुलिस विभाग का समुचित 
सुधार करने की बड़ी श्रावश्यकता है । जनता को इनसे, भय- 
भीत न होकर, आवश्यक काम लेना चाहिये, तथा श्रपराध्िियों 
की खोज ओर गिरफ्तारी में इनसे सहयेाग करना चाहिये । 


बारहवाँ परिच्छेद 
न्याय ओर जेल 


हि 
5 के $-- 


पुलिस अपराधियों के केषल्ल तलाश हआर गिरफ़्तार कर 
सकती है; अभियुक्तों का पिचार करने तथा अपराधी को दंड 
देने का काम न्यायालयों का है, जो राज्य के कानून के अनुसार 
उनका निणंय करते हैं । 

मारतवष में अंगरेज़ी कानून--भारतघर्ष का केघल 
बम्बई ही एक ऐसा स्थान हे, जिस का शासन-पअधिकार 
कम्पनी के ब्रिटिश समप्राद से मिला था; अन्य समस्त प्रदेश उसे 
भारतघषष के ही शासकों से प्राप्त हुए थे। अतः यह अनुमान 
होना सहज है कि कम्पनी ने इस देश की प्रचलित न्याय पद्धति 
से दही काम लिया दोगा। परन्तु षास्तव में ऐसा नहीं हुआ। 
कम्पनी की भिन्न भिन्न सनदों से उसके ( शासन के अतिरिक्त ) 
न्याय के अधिकार मिलते गए। शोर. उसके कमंचारियों की 
यह धारणा रही कि कम्पनी अपने साथ साथ इंगलेंड का 
राष्ट्रीय कानून भी लाई हे; जहाँ अंगरेज़ों का राज्य हो उनका 
ही कानून ध्ममल में आना चाहिये । 

सन्‌ १६६१ ई० में कम्पनी को जे! सनद्‌ मिलती उससे 
कोन्सिल-युक्त गवर्नर कम्पनी के अधीन स्थानों में अंगरेज़ी 
कानून का व्यवहार करने लगे । १७२६ में प्रेसिडेन्सियों में मेयर 


4##यह स्युनिसिपल प्रबन्ध सम्बन्धी प्रधान अधिकारी होता है । 
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की धअदालतें स्थापित हुईं । इन्हें दीघानी के सब मामलों का 
फैसला करने के पअधिकार था । पीछे बंगाल की श्रथस्था 
ठीक न होने से, तथा कम्पनी को दीघानी मिल जाने से क्रमशः 
फोजदारी मामल्नों में भी कम्पनी का हस्तक्षेप हुआ | सन्‌ १७७३ 
१० में कलकत्ते में ( ओर पीछे मदरास ओर बम्बई में ) सुप्रीम 
कोर्ट स्थापित हुआ, उससे अंगरेज़ी कानून का प्रचार ओर 
बढ़ गया | कुछ साल पश्चात्‌ पालिमेंट का यह अनुचित प्रतीत 
हुआ कि अश्रंगरेजी जज यहाँ अंगरेज़ प्रजा के साथ साथ, हिन्दू 
मुसलमानों का भी घिलायती क़ानून से ही न्याय करें। इसलिए 
उसने १७८१ में यह नियम कर दिया कि विघाह शादी, पारिस 
होने तथा शत नामे आदि के, मुसलमानों के मुकद्दमों का मुसलमानी 
शरह से, ओर हिन्दुओं के मुक़द्मों का हिन्दू शाख्रानुसार फैसला 
हो, और जहाँ वादी प्रतिधादी भिन्न भिन्न धर्माचलम्बी हों, पहाँ 
प्रतिधादी के धर्म शास्रानुसार निर्णय किया जावे । तब से 
यह घिचार रहदा है कि प्रजा के आचार व्यवहार में पिशेष 
हस्ततेप न किया जाय। शास्त्रों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं 
है, उन्हीं के लिए कानून बनते हैं | हाँ, नयी सभ्यता के विचार 
से सती दाह्ट का कानून, तथा गुलामी की प्रथा हटाने और 
विधवा विषाह सम्बन्धी कानून जेसे नियम बनाए जाते हैं । 
वतंमान व्यवस्था-भारतघर्ष में किस कानून से 
मुकदमों का फेसला किया जाय, यह घिचार बहुत दिनों तक 
होता रहा | सन्‌ १८३३ ई० में कलकत्ते में एक “ला कमिशन ” 
बेठाया गया, जिसका उद्देश्य न्यायालयों, उनकी काय्य पद्धति 
शोर कानून का अनुसंधान करना था। इस कमिशन ने “पीनल 
कोड ? (ताज्ञीरात हिन्द या फ़ोजदारी दंड विधान ) तेयार 
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किया । सन्‌ १८५३ ई० में दूसरा कमीशन इंगलेंड में बेठा। इस 
कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ' सिविल प्रासीज्र कोड! 
( दीवानी कार्य विधान ) क्मोर ' क्रिमिनल प्रासीजर कोड” 
( फोजदारी कार्य विधान ) पास हुए । 

सैनिकों से फ़ोंजी क़ानून के अनुसार--अंगरेज़ सैनिकों से 
इंगलेंड के फ़ोजी कानून के अचुसार, ओर भारतीय सिपाहियों 
से गवनर-जनरत्त के बनाए हुए फोजी कानून के पझनुसार-- 
व्यघद्दार होता है । 

हाइकोटे-सन १८११ ई० के कानून से कलकत्ता, मद्रास, 
बम्बई में ओर पीछे इलाहाबाद में हाईकोट स्थापित हुआ | धझयब 
से, सुप्रीम कार्ट तथा दीवानी ओर फ़ोजदारी अदालतें हटा दी 
गई । बिहार-उड़ीसखा को १६१४ में हाईका्ट मिला। पंजाब का 
चीफ कोर्ट सन्‌ १६१६ ई० में द्वाईकाट बना। अब नागपुर में, 
मध्यप्रान्त का हाईका्ट बन गया है। सन्‌ १८६१ ई० के कानून 
के अनुसार हाईकोर्ट में एक “चीफ जस्टिस ' ( प्रधान जज ) 
शोर १५ तक जज रहा करते थे। धश्ब, सन्‌ १६११ ६० के 
कानून के अनुसार, इसके जजों की संख्या बीस तक हो सकती 
है। फ़ोजदारी मुक़द्दमों में नो जजों की ' जूरोी ' से फ़ेसला 
होता है, ओर केद, जुर्माने, फांसी, या देश-निकाले आदि की 
घिधिध सज्ञाएँ हा सकती हैं। जजों की नियुक्ति सम्नाट्‌ द्वारा 
होती है, उनकी वेतन ओर पेन्शन आझादि के नियम भारत मन्श्री 
ने बनाव हैं; ओर घही उनका संशोधन कर सकता है । इस 
प्रका र, द्वारंकोटं भारत सरकार के अधीन नहीं हैं। हाईकोर्टो 
के क्षेत्र ओर पधधिकार कानून से निश्चित हैं, शोर सम्राट की 
ध्पाज्ञा से द्वी उन में परिषतंन हो सकता है । 
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हाईकोर्ट का दीघानी, फ्रोजदारी श्रादि सभी प्रकार के 
मुकद्दमों का फेसला करने का पथ्धिकार होता है । उस में दो 
भाग होते हैं. 'श्रारिज्िनल ' घोर “अपीलेन्ट” । शारिजिनल 
भाग में मुकदमा प्रारम्भ होता है, ओर अपीलेट भाग में अपील 
सुनी जाती है| प्रायः शआआरिजिनल भाग में, हाईकोर्ट घाले नगर 
की सीमा से बाहर के मुकद्दमों का फ़ेसला नहीं किया जाता। 


हाईकोर्ट अपनी सीमा की सब दीघानी शोर फोजदारी 
अदालतों का नियंत्रण तथा निरीक्षण करते हैं | प्रान्तिक 
सरकारों को स्वीकृति से वे उनकी का प्रणाली के नियम 
बना सकते हैं; - अटनीं ', धझ्मीन, शोर मोहरिर श्रादि की फ़ीस 
का निलख ठहरा सकते हैं। वे किसी मुकदमे को या उसकी 
ध्रपीज्ष को एक अदालत से दूसरी, उसके समान या बड़ी, 
धदाज्ञतं में बदल सकते हैं | अवध में चीफ्को्ट, ओर पश्चि- 
मोत्तर सीमा प्रान्त, और सिंध में चीफ कमिश्नरों के काट हैं । 
इनके अधिकार कुछ बेसे ही हैं. जसे हाईकोर्टा के । 


रेवन्यू कोटे--मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ़ेसला 
करने के लिए कहीं कहीं रेवन्‍्यू कोट और कहीं कहीं सेटलमेंट 
( बन्दोबस्त ) कमिश्नर हैं। इनके अधीन कमिश्नर मजिस्ट्रेट. 
तहसीलदार ञआादि रहते हैं, जिन्हें मालगुज़्ारी सम्बन्धी मामलों 
का फेसला करने का निर्धारित अधिकार है। 


दीवानी की अदालतें--हाईकोर्टा के नीचे दीवानी ओर 
फोजदारी की शप्दालतें होती हैं | प्रायः हर एक ज़िले में एक 
ज़िला-जज होता है, जो पहाँ की सब कचहरियों का नियंत्रण 
करता है । उसकी अदालत ज़िले में सब से बड़ी दीषानी 
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अदालत है, जिसमें नीचे की अदालतों के फ़ेसतलों की श्रपील 
हो सकती है ज़िला-जज के नीचे ' सबाडिनेट ' (पोएवां।०) 
जज या सब-जज होते हैं। सब-जज को सदर-आला भी कहते 
हैं। इनके नीचे मुन्सिफों का दर्जा है । मुन्सिफों के पास 
साधारणतः १,०००) रु० तक के मुकदमे पेश होते हैं, सब-जज 
की अदालत में बड़ी से बड़ी रकम तक का मामला दायर हो 
सकता हे । 

कलकत्ता, बम्बह, मद्रास तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल 
काज़ कोट! (श9)] (5० (०एान) या अदालत खफ़ीफ़ा 
स्थापित हैं, जो छोटे छोटे मामलों में जददी ओर कम खच से 
धन्तिम निर्णय सुना देती हैं। इन्हें कलकत्ता, बम्बई, ओर मद्रास 
मं २,०००) रु०, तथा धन्य स्थानों में ५८००) र० तक का मामला 
सुनने का अधिकार है । 

फौज़दारी की अदालतें--प्रत्येक ज़िले में, या कुछ जिलों 
के एक समूह में, एक 'सेशन्स (०४४०४) कोर्ट, रहता है । इसका 
प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है, जो फोजदारी के अधिकार 
रखने से, सेशन जजी का काय सम्पादन करता है। उसे भन्य 
सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता मित्त सकती है| 
फोजदारी मामले में सेशन्स कोर्टो' के अधिकार द्वाईकोर्टा सरीखे 
ही हैं। फोजदारी के संगीन मामलों में जज अकेला अपनी मर्जी 
से ही निर्णय नहीं करता, पद्द जूरी या असेसरों को भी सलाह 
लेता है। जूरो या अ्रसेसर का काम करने के लिए, कुछ प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के नामों की सूची तेयार रहती है, इनमें से कुछ बारी- 
बारी से जज को सहायता देते हैं। जज्ञ असेसरों की सम्मति 
मान्य करने के क्षिए बाध्य नहीं होता । 
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मजिस्ट्रेट ओर उनके अधिकार--सेशन जजों के नीचे 
प्रथम, द्वितीय, और तृतीय श्रेणियों के मजिस्ट्रेट रहते हैं। बम्बई 
कलकत्ता और मद्रास में ९ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, ' छापनियों में 
'छावनी-मजिस्ट्रेट, ' एवं कुछ शहरों में 'आनरेरी' ([0770787'9) 
ध्यर्थात्‌ अवैतनिक पहले, दूसरे, या तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट रहते 
हैं। इनमें से छापषनी-मजिस्ट्रट फोजी ध्यफसर ही होते हैं । 

प्रंसीडेन्सी-म जिस्ट्रेरों तथा अव्वल दर्ज के मजिस्ट्रेटों को दो 
साल तक की केंद ओर एक हज़ार रुपए तक का जुर्माना करने 
का अधिकार होता हे। जिन मुकद्मों का फेसला प्रेसीडेन्सी 
मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, उन्हें वे द्वाईको्ट में भेज देते हैं। 
अव्यल दर्जे के मजिस्ट्रेट जिन मुक॒दमों का फेसता नहीं कर 
सकते, उन्हें वे सेशन जज के यहाँ भेज देते हैं। दूसरे दें के 
मजिस्ट्रेट छः मास तक की केद्‌ ओर दो सो रुपए तक जुर्माना 
कर सकते हैं। तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रे: एक मास तक की 
केद और पचास रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं । छावनी- 
मजिस्ट्रेट .फोजदारी मामलों का प्रोरम्भिक स्थिति में पिचार 
करते हैं। कहीं कहाँ छोटे मामत्तों का निपटारा गाँव के मुखिया 
ही मजिस्ट्रेट की हेसियत से, कर देते हैं। प्रायः सब प्रान्तों में 
पंचायतों के कुछ छोटे छोटे दीवानी हझयोर फोजदारी मामलों 
का फ़ेसला करने का धधिकार है। 

न्याय ओर शासन का पृथकरण--भारतथण् में ज़िला- 
धीश कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर ओर उनके सहायक, शासन 
काये भी करते हैं, तथा मजिस्ट्रेट की हेसियत से कुछ फोजदारी 
मामलों का फेसला भी करते हैं। इनका लोगों से बहुत सम्बन्ध 
रहता है। भर इस कारण से इनका किसी के प्रति कृपा-द्वृष्टि 
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ओर किसी के सम्बन्ध कुछ बुरो भाषना बना लेना स्वाभाषिक 
है । इसलिए उनका निस्पत्त रहना कठिन होता है। पुनः जिला- 
धीश अपने जिले की शान्ति का उत्तरदाता होता है, अतः 
पुलिस एक प्रकार से उसके अधीन है; भोर पुलिस द्वी बहुत से 
मुकदमे चतलाती है । ऐसी दशा में जिलाधीश ओर उसके 
सद्दायकों द्वारा पुलिस का पत्त लेने तथा न्याय ठीक तरह न 
करने की बहुत सम्भावना होती है | फिर ज्िल्ला-जज श्ादि 
सिघिल सधबिस के होते हैं आ्रौर यद्यपि अपने काम में हाईकोर्ट 
के अधीन हैं, उनका नियुक्त ओर बरखास्त होना तथा तरक्की 
पाना सब कुछ शासक पिभाग (!९5८८प४९०) के हाथ में द्वी है । 
इसलिए भारतीय नेताओं की माँग हे कि जितना शीघ्र हां सके 
शासन ओर न्याय घिभाग प्रथक्‌ किए जाये। 

योरफ्यिन ब्रिटिश प्रजा-सन्‌ १८७२ ई० से पहले 
योरपियन ब्रिटिश प्रजा के धअभियुक्तों पर केषल द्वाईको्ट में ही 
ध्यभियोग चलाया जा सकता था। इससे बहुत असुचिधा होने 
के कारण उनके मुकद्दमों का फेसला करने का अधिकार उन 
सेशन जजों तथा मजिस्ट्रेयों को भी दिया गया, जो योरपियन हों, 
हिन्दुस्थानी न हों। लाड रिपन के समय में, सन्‌ १८८३ ई« में, 
सरकार के क़ानून-सदस्य इलचट ने व्यवस्थापक सभा में यह 
भ्रस्ताव उपस्थित किया कि हिन्दुस्थानी मजिस्ट्रेट भी उन लोगों 
का मुकदमा कर सके । यह प्रस्ताव इलबट बिल के नाम से 
प्रसिद्ध है। योरपियनों ने इसका घोर विरोध किया । अन्ततः 
यह नियम बनाया गया कि यदि कोई हिन्दुस्थानी जिला-मजि- 
स्ट्रेय या सेशन जज हो तो पद् यारपियनों का मुकदमा कर 
सके, परन्तु अभियुक्त को यह अधिकार होगा कि वह मुकदमे 
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का फैसला ऐसी जूरी द्वारा कराए, जिसमें कम से कम श्राध्रे 
व्यक्ति योरपियन या शअमरीकन हों । मांट-क्वोड सुधारों के बाद 
पुनः इस घिषय पर विचार हुआ, ओर सन्‌ १६२३ के कानून 
से कुछ संशोधन किया जाकर, योरपियन ओर हिन्दुस्थानी 
अभियुक्तों पर मुकदमे चलाए जाने की घपिथ्रि का अन्तर कुछ 
कम किया गया । 

प्रिवी कॉसिल--खास खाप्त हालतों में भारतषर्ष के 
हाईकोर्ट, चीफ़को्ट ओर ज्ुडीशल कमिश्नस कोट के फेसले 
की श्रपील इडुसत्नेगड की प्रिघी कोंसितल में हा सकती है। 
उसके कुछ कानून में निपुणा सदस्यों की एक जुडीशल कमेटी 
अपील सुनती है। इसका निर्णय सन्नाद का निर्णय समझ्का जाता 
है. इसकी कहीं शह्मपील नहीं हो सकती । इसमें प्रायः दीघानी 
ही के मामले पहुँचते हैं. फोजदारी के बहुत कम जाते हैं । 


संच-न्थाधालयघ--सन्‌ १६३५ ई० के विधान से भारतवर्ष में 
'संघ-न्यायालय” ( फीडरल काट ) नामक सर्वोच्च न्यायालय का थ्रयाजन 
किया गया है | इसे शासन-विधान के विषयों का अर्थ लगाने का भी झधि- 
कार हागा। इस की संघ और संधान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी बातें, 
यहाँ संघ की स्थापना होने पर अ्रमल में आएगी | 

यह न्यायात्रय देदली में देगा । इस के प्रधान नज का 'भारतवर्ष 
का चीफ़ जस्टिस' कहा जायगा, और इस में उस के अतिरिक्त छः तक. 
झन्य जज रहेंगे । इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा को जायगी। इस न्यायालग्र 
के दे। भाग होंगे :--भारिज्षिनलल और श्पील भाग । संध, प्रान्तों भौर 
देशी राज्यों का परस्पर में कानूनी श्रधिकार सम्बन्धी मत भेद होने पर उस 
का विचार संघ के झभारिजिनल भाग में होगा। भपील भाग में शिटिश 
भारत के हाईकेार्टो के ऐसे फेसलों की अपीक्ष होगी, जिन के विषय में 
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हाईकेाट्ट यह तसदीक कर दे कि उनमें शासन विधान की व्याख्या सम्बन्धी 
या सपरिषद्‌ सम्राट की किसी थ्राज्ञा से सम्बन्धित कोई महत्व-पूर्ण प्रश्न 
झाता है । 

संघीय व्यवस्थापक मंडल इस न्यायालय के निर्धारित प्रकार के पन्द्रह 
हज़ार रुपए या इससे अधिक के दीवानी दावों की अपील सुनने का अधि- 
कार दे सकता हे और इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश 
भारत के सब या कुछ दीवानी मामलों की श्रपील सीधे प्रिवी कॉसिल में न 
हो। जब तक यद्द व्यवस्था न दा, संघ न्यायालय के दीवानी फैसलों को 
भी भ्रपील प्रिवी कोंसिल में हेगी, अन्य प्रकार के मामलों के फेसलों की 
अपील ते उक्त व्यवस्था के बाद भी प्रिवी कोंसिल में हो सकेगी । संघ 
न्यायालय द्वारा, तथा श्रिवी कोंसिल के फेक्लों द्वारा सूचित किया हुआा 
कानून प्सगानुसार ब्रिटिश भारत के सब न्यायालयों में मान्य्र होगा । 

जेल 

अब हम जेलों का पर्णन करते हैं। न्यायालयों द्वारा पझप- 
राधी ठहराए हुए व्यक्तियों के दंड स्वरूप, निर्धारित समय 
तक, बन्दी या क्रेद रखने के लिए ज्ञिन मकानों की व्यघस्था 
की जाती है, उन्हें जेल कहते हैं । 

जेलों के भेद--यहां जेलों के तीन भेद हैं---(१) सेन्ट्रल 
जेल, इनमें साल भर या अधिक के क्रदी रहते हैं। (२) 
ज़िला-जेल, इनमें पन्द्रह दिन से लेकर साल भर तक के क्रेदी 
रहते हैं । (३ ) छेटे जेल या हवालात, इनमें वे आदमी रहते 
हैं, जिन्हें १५ दिन से कम सज़ा हुई हा या, कुछ दशाघ्नों में, 
जिन पर मुकदमा चल रहा हो। 


जेलों का संगठन--सन्‌ १८६४ ई० से पहले भिन्न भिन्न 
स्थानों के जेलों के नियम तथा प्रबन्ध आदि में बहुत अन्तर 
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था। उस घष के पेक्ट से सब जेलों में खुधार किया गया, 
धयोर माटी मेटी बातों में समानता लाई गई । अब प्रत्येक 
प्रान्तिक सरकार के प्यधोन एक इन्स्पेक्टर-जनरत्त रहता हे 
जो अपने प्रान्त के सब जेलों की निगरानी रखता है। ज़िला- 
जेल के कर्मचारियों के चार भेद होते हैं :-- १--छुपरिटेन्डेट, 
जो साधारण प्रबन्ध, खचं, तथा कैदियों की मेहनत झौर सज़ा 
की निगरानी करता है । २--मेडिकल शह्मफ़सर, स्वास्थ्य पझआादि 
का ध्यान रखता है। ३--सहायक मेडिकल शझफ़सर, शोर 
४--ज्ेलर | इन में से खुपरिटेन्डेन्ट ओर मेडिकल पअफसर के 
काम बहुधा एक ही कमंचारी के खुपुद होते हैं। बहुधा ज़िला 
जेल तथा कुछ अन्य जेल भी सिपिल सजनों की ही देख-रेख 
में रहते हैं। बाडस, अर्थात्‌ जेल के पहरुए ओर केदी अफ़सर 
((०णंट 0#0०9) का काम अधिकतर अपराधियों से दही 
लिया जाता हे। ज़िला-मजिस्ट्रेट भी बहुधा जिला-जेल की 
देख-भाल करता है । 

केदियों का रहन सहन--प्रायः एक एक प्रकार के 
अपराध के केदी इकट्ठे रहते हैं। राजनैतिक, दीघानी आर 
फोजदारी के क॒दी तथा बूढ़े ओर नोजवान ( १५ से १८ धर्ष तक 
की झायु के ) कंदी, प्रथक्‌ प्रथक्‌ रखे जाते हैं । इसी प्रकार स्त्रियों 
को मर्दा से अलग रखा जाता है। सख्त कद घषालों को प्रायः ६ 
घन्टे काम करना होता है । यद्यपि कभी कभी मिट्टी खोदने आदि 
के लिए केदी बाहर भी जाते हैं, परन्तु ये अधिकतर जेल के 
अद्दाते में ही, जेल की नोकरी या अन्य कार्य ( कपड़ा बुनना, 
मरम्मत करना, आझाटा पीसना, पानी भरना धझ्यादि ) करते हैं। 
जब केदी ध्यपना निर्धारित कार्य नहीं करते, ध्मथवा, जब उनका 
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व्यवहार अधिकारियों की द्वष्टि में उदंडता का होता है तो उन्हें 
शारीरिक दंड भी दिया जाता है। कुछ दशाश्मों में कोदियों के 
हाथ पाँच में बेडियाँ भी डाल दी जाती हैं । 

समय समय पर, जेलों की जाँच के लिए कुछ कमेटियाँ 
नियुक्त हुई हैं। ओर, उनकी रिपोर्टों के आधार पर केदियों के 
सम्बन्ध में कुछु परिषतंन हुए हैं । सन्‌ १६३० ई० से कैदियों की, 
उनकी हेसियत के अनुसार तीन श्रेणियाँ की जाती हैं, 'ए', “बी” 
ओर 'सी!। 'पए' श्रणी के कैदियों के भोजन पस्न शआादि की कई 
प्रकार की खुधिधाएँ दी जाती हैं, 'बी' श्रेणी पालों के उनसे कम 
सुविधाएँ रहती है। 'सी' श्रेणी के केदी मामूली हालत में रखते 
जाते हैं, इनकी ही संख्या सब से ध्यधिक होती हे । 

छोटे अपराधी--पंद्रह वर्ष से कम शआायु के बालक या 
तो किसी सुधार-शाज्ला ((०(०"४०७007"५) में भेजे जाते हैं, 
जिसमें तीन षष से लेकर सात घष तक शिक्ता पाकर वे 
किसी उद्योग धन्धे के योग्य हो ज्ञाय, या उन्हें ताड़ना देकर 
उनके माता पिता को ही सोंप दिया जाता है। केदियों में, 
लड़कियों की संख्या अरप है, ओर, मजिस्ट्रेटों की इस घात की 
हिदायत रहती है कि जहाँ तक बने, वे अपराधी लड़कियों को 
धमका कर या समझता कर उनके संरक्तकों के ही खुपुद करदें। 

काले पानी की सजा वाले +-हिन्दुस्थान में जिन लोगों 
को देश-निकाले की सज़ा जन्म भर के लिए या कम से कम 
ऊः वर्ष के लिए होती है, उन्हें अन्दमान टापू में पोब्लेयर 
स्थान पर भेज दिया जाता है। पहाँ एक सुपरिश्न्‍्डेन्ट तथा 
कुछ उसके सद्दायक कमंचारी होते हैं। देश-निकाले की सजा 
पाए हुए शआादमी के जीषन में पाँच दर्ज नियत किए गए हैं, 
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जब वह तरक्की करके एक दर्ज से दूसरे दर्ज में प्रवेश करता 
है तो उसके काम की सख्ती कम कर दी जाती है। जेल 
कमीशन ने प्न्दमान में केदी न भेजे जाने की सिफारिश की 
थी, कुछ समय वहाँ क्रेदी भेजा जाना बन्द रहा, अब पुनः भेजे 
जाने लगे हैं । 
कोदियों का खसुधार--कहीं कहीं क्रेदियों को रामायण 
महाभारत आदि की कथा सुनाने का प्रबन्ध होने लगा है । 
न्टरूल जेल्नों में, स्कूल ओर पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। 
तथापि जेलों में क्रेदियों का सुधार बहुत कम होता है | बहुत 
से साधारण अपराधी वहाँ से पक्‍के चोर, डाकू या दुराचारी 
होकर निकलते हैं । इससे सिद्ध है कि जेलों की व्यवस्था खराब 
है। उसमें ऐसे परिषतंन की श्रावश्यकता है कि जेल से 
वापिस आने के पश्चात्‌, कोई झादमी दुबारा वेसा प्पराध 
नकरे। 


तेरहवाँ परिच्छेद 
क््षि 


भारतवषं रकषि-प्रधान देश है। यहाँ के लगभग ७५ फ़ी सदो 
शआ्रादमियों की आजीधिका प्रत्यक्ष या परोक्त रूप से खेती के 
काम से ही चलती है । यद्यपि कुल पेदाचार की द्वष्टि से भारत- 
वर्ष का संसार के देशों में शअ्रच्छा स्थान है, परन्तु क्षेत्रफल तथा 
जन संख्या के हिसाथ से यहाँ की पेदापार, श्न्‍्य देशों की 
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तुलना में बहुत कम है । झ्मतः यहाँ कृषि की उन्नति की बड़ी 
आवश्यकता है । 

क्रषि की उन्नति-इस घिषय में निम्नलिखित बातें 
घिचारणीय हैं । 

१--यहाँ किसान बहुत गरीब तथा ऋण-प्रस्त हैं । इस 
लिए बहुत से नये आविष्कारों या खुधारों की उपयोगिता समभ्क 
लेने पर भी, वे उन्हें अ्रमल में नहीं ला सकते । सरकार उन्हें 
कृषि काय के लिए कम खूद पर रुपया उधार देती है, जिसे 
“तक़ाघी ' कहते हैं। परन्तु यह सहायता काफी नहीं होती। 
प्रायः किसानों के साहकारों की ही शरण लेनी पड़ती हे, ओर 
वे इनसे बहुत अधिक व्याज लेते हैं। कुछ स्थानों में किसानों 
की श्राथिक दशा खुधा रने के लिए सहकारी लाख समितियों 
की स्थापना हो रही हैं । इनके सम्बन्ध में श्रागे ( इक्कीसचें 
परिच्छेद में) लिखा गया है । 

२--बंटवारे की प्रथा के कारण. यहाँ श्मनेक किसानों के 
पास ज़मीन का छोटा-छोटा टुकड़ा रह गया है। बहुतों की 
तो कुछ ज़मीन एक जगह है, ओर कुछ बहुत दूर, दूसरी जगह 
है। इनकी खेती की देख-रेख करने में बहुत कष्ट तथा ख् 
होता है। पेसी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी को चार एकड 
से क्रम ज़मीन न मिले, और जब पऐसा प्रसंग आए भी, तो पूरा 
खेत सब हकदारों में नीलाम कर दिया जाय; सब से पअधिक 
रुपया देने वाले को खेत मिल जाय, ओर दूसरे हकदारों को, 
उनके हिस्से के अनुसार रुपया दे दिया जाय | साथ ही प्रत्येक 
किसान की जोत के खेत यथा-सम्भव एक ही स्थान में, एक 
चक में, होने चाहिये । 
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३--किसानों में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है। कृषि शिक्ता- 
के लिए. कुछ स्थानों में कृषि-कालिज ओर स्कूल हैं । परन्तु 
कालिजों में शिक्षा का माध्यम शअंगरेज़ी होने के कारण उनसे 
समुचित लाभ नहीं पहुँचता । ग्रामीण माध्यमिक पाठशालाश्ों में 
किसानों के लड॒कों की खुविधाओं झर श्आवश्यकताश्मों का 
यथेष्ठ ध्यान रखकर उन्हें कृषि सम्बन्धी ओर शअन्य उपयेागी 
शिक्षा निश्शुब्क मिलने की ध्याषश्यकता है। 

कृषि कमसमीशन--सन १६२६ ६० में यहाँ एक शाही कृषि 
कमीशन नियत हुआ था। श्रपनी रिपोर्ट में उसने कृषि सम्बन्धी 
उन्नति, अनुसंधानों, भूमि-धिभाग, नुमायशों, पशु-चिकित्सा, 
ध्राबपाशी, देहाती जीवन, कंषि-शित्ता, सहकारी शाख सभाशष्षों, 
शोर कृषि सम्बन्धी नोकरियों पर अपने विचार प्रकट किए थे । 
इस रिपोर्ट के आधार पर एक कृषि-कोंसिल बनाई गई हे, 
जिसका कतेव्य कृषि की उन्नति का पिचार करना है। 

कृषि विभाग और उसका कार्ये--लार्ड करन के 
समय में, भारतवर्ष में एक सरकारी कृषि विभाग स्थापित 
हुआ । अलग शपझलग प्रान्तों में कृषि का एक एक डायरेक्टर 
तथा उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, पेस्िस्टेंट डायरेक्टर, ओर 
इंजिनियर आदि रहते हैं। इस घिभाग के प्रयत्नों से भारतीय 
कृषि के सम्बन्ध में, विशेषतया भिन्न भिन्न प्रकार की ज़मीनों में 
उचित खोादों का उपयेाग, अच्छे बीज, पोदों के रोग और 
उनके निवारण, नयी तरह के ञओज्ञारों के उपयाग, पशु-चिकित्सा 
शोर नये तरीकों से खेती करने के सम्बन्ध में, कई उत्तम बातों 
का ज्ञान प्राप्त हुआ है। सर्व साधारण में इस ज्ञान के प्रचार 
की आपश्यकता है। 


चौदहवाँ परिच्छेद 
आवपाशी ओर निर्माण का्ये 


नह ने सच 

आवपादी की आवद्यकता--पहले कहा जा चुका 
है कि भारतवर्ष क्ृषि-प्रधान देश हे। धह्यधिकतर आदमियों की 
श्राजीविका कृषि से चलती हे। ओर, कृषि-कार्य के लिए 
पर्याप्त मात्रा में, तथा उचित समय पर जल की श्रापश्यकता 
होती है। भारतवष में बहुत कुछ जल तो पर्षा से ही मिल 
जाता है, किन्तु उसका भरेसा नहीं रहता, कब मिले, ओर 
कितना मिलते । साधारणतया यह कटष्ठा जा सकता है कि उत्तरी 
पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में, और मद्रास के तट की भूमि में 
पर्षा कुछ निश्चित नहीं है। हर, दत्तिण मालघा, गुजरात, 
सिध ओर राजपूताने में वर्षा बहुत कम होती है। इन स्थानों 
में ्राबपाशी की विशेष अआधश्यकता हे । 


आबपाणशी के साधन; कुएँ और तालाब--बर्षा के 
घरतिरिक्त, आबपाशी के साधन कुएँ, तालाब, भ्ील, नदी, नहर 
ध्रादि हैं । मनुष्य-कृत साधनों में कुएँ, तालाब ओर नहर मुख्य 
हैं । कुएँ ओर तालाब तो यहाँ अति प्राचीन काल से हैं, बहुधा 
धनी-मानी या परोपकारी सज्मन इन्हें ग्रोपश्यकतानुसार बनघाते 
रहे हैं | झ्रधिकतर धह्माबपाशी इनसे द्वी होती है । इस समय प्रायः 
कुएँ स्थयं लोगों के बनपाए हुए हैं, हाँ, सरकार ने कुछ दशातओं 
में उनके लिए सद्दायता दी है। तालाब जनता तथा सरकार दोनों, 
भा० रा० शा[०---६ 
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के ही द्वारा बनवाए गए हैं । मद्रास के पूर्वी भाग में सिंचाई 
तालाबों से बहुत की ज्ञाती हे। वहाँ के कुछ तालाबों का घेरा 
तो कई कई मील है। 

नहरें--नहरों का बनवाना साधारण श्ादमियों के षश 
की बात नहीं है। इन्हें तो राजा महाराजा श्थवा सरकार ही 
बनवा सकती है । प्राचीन काल में यहाँ राजाओं ने नहरें 
बनधाई थीं, मुसलमान बादशाहों के समय की नहरों के चिन्ह 
तो श्राचुनिक काल में भी मिले हैं। अस्तु, इस समय ये शअधि- 
कांश में सरकार द्वारा बनवाई हुई ओर उसी के प्रबन्ध में 
हैं। भारतवर्ष कृषि-प्रधान होने के कारण, जिस साल यहाँ 
बारिश नहीं होती, श्रथवा कम होती है, उस साल करोड़ों 
मनुष्यों के लिए जीवन-निर्षाह की कठिनाई उपस्थित हो जाती 
है। बार-बार अकाल पड़ने से सरकार ने नहरें बनवाने की 
झोर ध्यान दिया। उसने यह काये सन्‌ १८५७ इ० में आरम्भ 
किया । सन्‌ १६०३ ई० के श्राबपाशी-कमीशन की रिपोर्ट 
के बाद कई नहरें बनवाई गई! । नहरें आबपाशी का सब से 
बड़ा साधन है । इनके निकल ज्ञाने पर शजनुत्पादक भूमि भी 
बहुत खुहदावनी हरी भरी तथा खूब अआबाद हो जाती हे। 
उदाहरणाथ पंजाब में नहरें निकलने से कई जगह अच्छी सुन्द्र 
नहरी बस्तियाँ या उपनिवेश ( कालोनी ) हो गए हैं। इनकी 
पेदाघार तथा शाबादी पहले से कई गु]नी हो! गई है। इनका 
क्षेत्रतल लगभग ५० लाख एकड़ ओर यहाँ की पाषिक पेदा- 
धार का सूल्य लगभग ३० करेड़ रुपए हैं । 

आबपाशी का प्रबन्ध और विस्तार--आबपाशी के 
कार्या' के दो भेद हैं। उत्पादक (!?/-00प7०४४०), जिन से इतनी 
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राय हो जाय कि उनके चलाने का ख््॑ तथा उन में लगी 
पूँजी का सूद निकल सके। (२) अनुत्पादक ((7-97०१प८०४२०) । 
इनसे ऐसी श्याय नहीं होती कि आपश्यक खच निकालने के 
बाद उस से इनमें लगी हुई पूँजी का पूरा खूद मिल सके। ये 
कार्य दु्भित्त-निषारण के उद्देश्य से किए जाते हैं । 

ध्राबपाशी श्ब प्रान्तीय विषय है। प्रान्तीय सरकारों को 
अपने अपने प्रान्त में नहरें आदि बनवाने का श्रधिकार है। 
केवल ऐसी बड़ी बड़ी नहरों के लिए जिनमें पूँजी बहुत 
घ्रधिक लगे, तथा जिनका सम्बन्ध एक से श्धिक प्रान्तों से 
हो, भारत सरकार की धह्यनुमति तथा भारत मंत्री की स्वीकृति 
लेनी होती है। गत घर्षा से नहरों के कई बड़े बड़े कार्ये 
हो रहे हैं । संयुक्त प्रान्त में शारदा नहर निकाली गईं है, 
जिससे लगभग १४ लाख एकड़ भूमि में आबपाशी होगी। 
सिन्ध में सकक्‍खर बाँध बनाया गया है, जिससे सिध की 
लाखों एकड़ बंजर भूमि हरीभरी शोर खूब उपजाऊ हो जाने 
की आशा हे। 

ध्परस्तु, गत वर्षा में आबपाशी के कार्यो की भ्रच्छी उन्नति 
हुईं है। तथापि अभी इनकी बहुत आपश्यकता है। भारत- 
चर्ष में लगभग २५०० लाख एकड़ भूमि जोती जाती है, 
इसमें से इस समय केघल पाँचवें हिस्से में ध्याबपाशी होती 
है; शेष भूमि का आसरा वर्षा हे। इससे शझ्माबपाशी के साधनों 
की वृद्धि की आवश्यकता स्पष्ट है । 

श श 

सावजनिक निमोण विभाग--१ ६ षीं शताब्दी के पूर्षाडं 
तक साथंजनिक निर्माण कार्य केवल फौजी मकानात सिपा- 
हियों के बारक, सड़कें तथा अन्य सिपिल मकानात बनाने तक 
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ही परिमित था । कुछ पुराने तालाबों, नहरों अर घाटों की 
व्यवस्था भी अवश्य कराई जाती थी, परन्तु अधिकांश ख 
फोजी कामों में ही होता था, यहाँ तक कि सावेजनिक निर्माण 
घिभाग सेना-पविभाग का ही एक पअंग समझता जाता था, एवं 
प्रत्येक प्रेसिडेंसी में, उसके सेना-विभाग के हो खुपुद॑ यह काम 
भी रहता था । 

सन्‌ १८५४५ दे० से सावेजनिक निर्माण कार्यो में निम्नलिखित 
कार्य सम्मिलित हो गएः-( १) रेल, ( २) सिचाई (३ ) सड़क 
ओर मकानात । पीछे निर्माण विभाग सेना-विभाग से पृथक्‌ 
कर दिया गया। सन्‌ १६०५ ई० से रेव्तों के लिए पृथक्‌ 
व्यवस्था की गई। साधारणतया अन्य कार्य अब प्रान्तीय है। 
इनमें आ्राबपाशी के अतिरिक्त ऐसे काम शामिल हैं ।--सड़कों को 
बढ़ाना, नई सड़कें बनवाना आर उनकी देख-भाल तथा मरम्मत 
कराते रहना, सरकारी कामों के वास्ते आवश्यक मकानात-- 
स्कूल, अस्पताल, जेल, दुफतर, श्जायबधघर, अदालतें इत्यादि- 
बनाना घ मरम्मत कराते रहना, तथा साघेजनिक खुधिधा के 
काय करना जिनमें राशनीघर (.2]/ 7०प5०४) बन्द्र, घार, 
पुल, जलप्रबन्ध, और स्थास्थ्यागारादि सम्मिलित हैं | इस 
समय साधारण सड़कों शोर छोटे मकानों के बनपाने का 
कार्य म्युनिसिपेलिटियों के। दिया जाता है, भर पिशेष महत्व 
के तथा अधिक व्यय-साध्य कार्य प्रान्तीय सरकार करती हैं। 
प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का प्रायः एक सेक्रेटरी सड़कों ओर 
मकानों के लिए, झर एक सेक्रेटरी आबपाशी के लिए रहता 
है। सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर होता हैे। उसके अधीन एक एक 
सकल के स॒परिटंडिंग इंजीनियर होते हैं, ओर इससे नीचे एक 
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एक डिपिजन के ऐग्ज़ीक्यूटिष इंजीनियर होते हैं । एग्ज़ीक्यूटिय 
इंजीनियर के नीचे क्रमशः ऐसिस्टेट इंजीनियर तथा श्रोषरसियर 
ध्रादि कर्मचारी काम करते हैं। श्राबपाशी विभाग से सरकार 
को अच्छी आमदनी होती है; आआाबपाशी का महखूल भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में अलग अलग हिसाब से लिया जाता है। 





पन्द्रहवों परिच्छेद 
स्वास्थ्य श्र चिकित्सा 


हा 
जा 4 ७ 


प्रायः मनुष्य अपने ध्यज्ञान, दरिद्रता, दुव्यंसनों तथा शोकीनी 
धादि के कारण बीमार पड़ते हैं। भारतवर्ष में शिक्षा की 
कमी तो है ही; निर्धनता, बाल चिघाह, तथा स्त्रियों के पर्दे 
आदि की सामाजिक कुरीतियाँ भी यहाँ सं साधारण के स्वास्थ 
को भारी श्राघात पहुँचा रहो हैं। निदान, घतंमान काल में 
भारतवासियों की झओसत आयु लगभग तेईस घष हे, जब कि 
धन्य बहुत से देशों में चालीस घर्ष या इससे अधिक हे। 
इसी प्रकार, यहाँ फ्री हज्ञार आदमियों में से कोई ३० आदमी 
प्रति घषष मर जाते हैं, जब कि संसार के कितने ही देशों में 
हज़ार पीछे केषत्त दस ग्यारह ही मरते हैं। इससे स्पष्ट है 
कि यहाँ स्वास्थ सुधार की ओर यथेष्ठ ध्यान देने की कितनी 
आपधशण्यकता है । 

प्राचीन ओर आधुनिक चिकित्सा-प्राचीन काल 
में यहाँ लोगों का स्वास्थ बहुत उत्तम था, उनका जीवन तथा 
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रहन-सहन सरल झोर सादा था। वे बीमार बहुत कम पड़ते 
थे, तथा द्घाइयों का सेवन भी बहुत कम करते थे। पुनः यहाँ 
वेद्य और हकीम यथेष्ट थे और आझषध-शाखसत्र में अच्छी उन्नति 
हो गई थी । पीछे अन्य पिद्याओं का प्रचार रुकने के साथ 
साथ ही, इसकी भी उजन्नति क्रमशःस्थगित हों गई। वेद्यक 
झोर यूनानी ने नवीन वेज्ञानिक आधिष्कारों से लाभ न उठाया। 
यही कारण है कि आज दिन यद्यपि उनके पुनरुद्धार की चेष्टा 
की जा रही है, तथापि पाश्चात्य चिकित्सा ( डाक्टरी ) पद्धति ही 
धधिकाधिक जनप्रिय होती जा रही हे। सरकार द्वारा भी 
उसे ही विशेष शध्याश्रय मिल रहा है। हाँ, इधर कुछ वर्षा से 
वेद्यक् ओर हकीमी की सरकारी एवं गेर-सरकारी परीत्ताएँ 
होने लगी हैं, तथा योग्यता-प्राप्त कुछ वेध्य और हकीम 
म्युनिस्पेलिटियों और जिला-बोडा की ओर से नियुक्त भी 
किए जाते हैं । रोगों के इलाज के लिए वेध्य और हकीम जो 
जड़ी बूटी आदि बताते हैं, वे प्रायः बहुत सस्ती होती हैं, 
छोर उन्हें सर्घ साधारण खुगमता-पू्षक खरीद सकते हैं, 
इसके घिपरीत, अंगरेज़ी द्घाइयाँ बहुत व्यय-साध्य होती हैं । 

स्वास्थ रक्षा का प्रवन्ध-शहरों में म्युनिसिपैलरियों 
के उद्योग से स्वास्थ सम्बन्धी कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। 
बढ़े कसबों या शहरों में सफ़ाई का डाक्टर रहता है, गन्दे 
पानी के बहाघ के लिए नालियाँ या मोरियाँ बन रही हैं | कुछ 
शहरों में खुले बाज़्ार ओर चौड़ी सड़कें भी बनाई जा रही 
हैं। परन्तु देहातों में ज़िला-बोंड प्रायः धनाभाष के कारण, 
बहुत ही कम काम कर पाते हैं, अनेक रथानों में तो पीने 
के पानी तक के लिए यथेष्ट कुएँ नहीं हैं । 
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कहीं कहीं मेज्िक लालटेन के व्याख्यानों से, रोगों के 
कारण तथा उन्हें निवारण करने के उपाय, समभ्काए जाते हैं। 
प्रेग ओर चेचक के टीके का प्रायः सत्र प्रबन्ध है। बच्चों के 
स्वास्थ की शिक्ता देने के लिए कुछ स्थानों में शिशु-सप्ताह मनाए 
जाने लगे हैं । 

चिकित्सा प्रबन्ध-बीमारियों के इलाज के वास्ते 
शहरों शआओर कस्बों में सरकारी अस्पताल हैं, उनमें आरोषधि 
प्रायः बिना मूल्य दी जाती है, तथा फोड़ों आदि के चीरा-फाड़ी 
का भी प्रबन्ध है | कुछ विशेष स्थान में खास खास रोगों की 
चिकित्सा की व्यघस्था है, यथा शआाँख का, दाँतों का, कान का 
इलाज, पागलपन, कोढ़ या तपेदिक का इलाज, बापले कुत्ते 
के काटे का इलाज । छुत की बीमारियों के इलाज के लिए 
कितने ही बड़े बड़े नगरों में व्यवस्था हे । कुछ स्थानों में स्त्रियों 
के इलाज के लिए “ जनाना अस्पताल  हैं। कहीं कहीं बच्चा 
जनने के ज्षिण सरकारी धमथवा गेर-सरकारी खच से प्रसूति-ग्रह 
( मातृ-मन्दिर ) खोले गए हैं। ट्रेन्ड ( शिक्षा प्राप्त ) दाइयाँ प्रायः 
प्रत्येक स्युनिस्पेल्लियी में हैं। तथापि इस काये को बहुत बढ़ाए 
जाने की जरूरत हे। देहातों में तो चिकित्सा-प्रबन्ध बहुत ही 
कम है । कहीं कहीं बीमारी के मोसम में डोक्टर कुछ द्घाइयाँ 
लेकर देहातों में दोरा करते हैं, इसे गश्ती या घूमने पाले शफा- 
खाने कहते हैं। घअनेक स्थानों में तो बहुत मामूली वेद्य या हकीम 
धादि ही हैं, या पद भी नहीं हैं । 

ऊपर हमने सरकारी संस्थाओं का उल्लेख किया है। उनके 
अतिरिक्त बहुत स्थानों में जनता की शोर से भी, ञ्रोषधालयों 
ध्यादि में चिकित्सा का प्रबन्ध है, पिशेषतया ईसाई मिशन 
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रामरूष्ण मिशन, ह्यायं समाज, जेन समाज तथ! सेवा समितियों 
की संस्थाएँ अच्छा कार्य कर रही हैं। गाँषों में चिकित्सा- 
कार्य द्वारा सेघा करने का भाष लोगों में बढ़ रहा है। 

सरकारी विमाग--बंगाल, बम्बई ओर मद्रास में 
चिकित्सा पिभाग का प्रधान अधिकारी सर्जन-जनरल, ओर 
ध्मन्य प्रान्तों में इन्स्पेक्टर जनरत्त कहलाता है। उसके अधीन 
हर एक जिले में एक सिघिल सजन होता है, जो जिले का 
चिकित्सा कार्य सम्बन्धी मुख्य अधिकारी है। वह स्थानीय 
अधिकारियों को अस्पतालों झौर शफाखानों के काम में 
ध्रावए्यक परामश आदि देता हे। भारतवर्ष भर के चिकित्सा 
काय का सर्वेच्च अधिकारो “ डायरेक्टर जनरल होता है । 

सन १६०७४ इ० से भारतवर्ष के स्घास्थ घिभाग का एक 
पृथक्‌ अधिकारी रहता हे, इसे पहले सेनिटरी कमिश्नर 
कहते थे, अब पब्लिक हेद्थ कमिश्नर कद्दते हैं। यह जन्‍म 
सत्यु सम्बन्धी आँकड़े तथा इस घिषय की जानकारी संग्रह 
करता है कि देश में किस किस मुख्य बीमारी का प्रकोप 
धिक है, तथा उसका किस प्रकार निधारण किया जा सकता 
है । इस के शअ्रधीन कुछ प्रान्तों में सेनीटरी कमिश्नर या 
साव॑जनिक स्वास्थ का डायरेवटर रहता है, झऔर इनके धअधीन 
कुछ ज़िलों में डिप्टी सेनिटरोी कमिश्नर या ज़िला स्वास्थ- 
धफसर हैं। कुछ स्थानों में स्वास्थ शोर चिकित्सा दोनों कार्यो 
के लिए सम्मिलित व्यवस्था है । 


सोलहवां परिच्छेद 
आबकारी 
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सादक पदार्थों का सेवन---साधारणतया खाने पीने की 
चीजों में अन्न, शाक, फल, दूध, दही, घी आदि की गणना की 
जाती है । परन्तु इनके अतिरिक्त देश में शराष, शफीम, गाँज्ञा, 
चरस धझादि कई मादक पदार्था का भी खच होता है। शराब 
ध्यफरीम झादि चीजें किसी किसी बीमारी में आओोषधि के रूप 
में भी काम में ञझ्रातो है। परन्तु इनका बहुत-सा खच घआदमी 
शोकिया किया करते हैं। उन्हें इन घस्तुओं के सेघन की आदत 
पड़ जाती है | फिर उनके लिए ये ऐसी ही आवश्यक हंं। जाती 
हैं, ज्ञसे अन्न पानी; नहीं, नहीं, कुछ अआ्रादमियों को तो यह हालत 
हाती हे कि भोजन समय पर न मिल्ले तो कोई बात नहीं, किन्तु 
उन्हें श्रफीम या भंग अआदि तो निश्चित समय पर मिलनी दी 
चाहिये। न मिलने से, उन्हें बड़े कष्ट का अनुभव होता है। इस 
लिए ऐसे आदमी, जसे भी बने इन पस्तुओं को प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते हैं । थे इन्हें महंगी होने पर भी खरोदते हैं। 
युवाघस्था में यह मनुष्य के घश की बात है, घह चाहे तो इन 
पस्तुओं का सेवन करना शारम्भ ही न करे। पर पीछे जब 
एक बार आदत पड़ जाती है, तो छूटनी कठिन होती है। 
विद्यार्थी प्रायः चाय तथा सीश्रेट-बीड़ी का 'शोक' किया करते 
हैं, यह ठीक नहों है; इनसे होने पाता नशा दृल्‍का होता है, पद्द 
पिशेष मालूम नहीं होता, फिर भी द्वे तो नशा ही । 
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इससे हानि--प्रायः आदमी पहले थोड़ा नशा करने 
वाले पदाथे का, ओर थोड़ी ही मात्रा में सेषघन करते हैं, पीछे 
क्रमशः घपह बढ़ जाता हैे। नशा करने से धन तो नष्ट होता 
ही है, स्वास्थ ओर चरित्र की भी बड़ी हानि होती है। प्रायः 
नशा करने घालों का शरीर पीलौ, कमज़ोर झोर अनेक बीमा- 
रियों का घर बन जता है। फिर, नशे में आदमी को अपनी सुध 
नहीं रहती, उसका अपने शरीर और मन पर काबू नहीं रहता, 
बह आओरों के गाली-गलौच देता तथा मारता पीटता है, इसके 
परिणाम-स्थरूप उसे दंड भोगना पड़ता है। बहुत से ग़रीब 
ध्यादमी नशे के व्यसन में पड कर, अपने तथा अपने बाल बच्चों 
के खाने पहनने तक में कंजूसी करके इस मह में धमपनी हैसियत 
से कहीं अधिक खर्च किया करते हैं । इस लिए नशे की आदत 
न पड़ने देनी चाहिये । 

मादक द्रव्प निषेघ--अपने बन्धुशों के ऐसी हानियों से 
बचाने के लिए अनेक सज्जन निरन्तर प्रयल किया करते हैं | इसी 
उद्देश्य को लेकर कहाँ कहाँ सभाएँ संगठित हैं। इन्हें 'टेम्परेन्स 
सोसायटी” कद्दते हैं। इनके सदस्य उपदेश, व्याख्यान, मेजिक 
लालटेन आदि से लोगों को नशीले पदार्था के सेघन से होने वाली 
पघिविध हानियाँ समकाते हैं, जिससे ज्ञिन लोगों को इनके सेघन 
का व्यसन नहीं लगा है, वे इससे मुक्त रहें, शोर जिन्हें इनकी 
ध्यादत पड़ गई है, वे उसे क्रमशः छोड़ने का प्रयल करें । सरकार 
भी इस प्रकार के कुछ नियम बनाती है जिनसे इस घिषय में कुछ 
रोक-थाम है।, यथा, छोटे बालकों को ये चीजें न बेची जायें, कोई 
झादमी निर्धारित मांत्रा से अधिक मोल न ले । 

सरकारी विभाग--प्रत्येक प्रान्त में मादक पदार्थो की 
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उत्पक्ति तथा संवन का नियंत्रण करने के लिए एक सरकारी 
घेभाग रहता है उसे श्आराबकारी या 'ऐक्साइज' घिभाग कहते हैं । 
(सका सर्वोच्च अधिकारी ' ऐेकसाइज़-कमिश्नर ” कहलाता हे। 
उसके नीचे हर जिले में एक ऐेकसाइज़ अफसर रहता है, उसके 
प्रधीन इस घिभाग के सब-इन्स्पेक्टर आदि रहते हैं। सब मादक 
पदार्थ सरकारी देख-रेख में तेयार किए जाते हैं, फिर ये 
क्रारखानों से मालगोदाम में भेज दिए जाते हैं। प्रत्येक पदा्थ 
चने का ठेका प्रति वर्ष नीलाम होता है, जो आदमी सब से 
रची बोली बोलता हे, उसी के नाम साल भर का ठेका द्वो जाता 
! । ठेकेदारों के। यह पदार्थ फुटकर बिक्री के त्विए एक निश्चित 
पाप से दिए जाते हैं। आबकारी घिभाग के कमंचारी जहाँ 
हाँ घूमते रहते हैं, ओर इस बात की जाँच करते हैं. कि कोई 
प्रादमी बिना सरकारी इजाजत कोई मादक पदार्थ तो नहीं 
बनाता या बेचता, तथा सर्वसाधारण आबकारी घिभाग के 
नेयमों का ठीक ठीक पालन करते हैं । नियम भंग करने 
ग़लों को दंड दिया जाता हे। इस घिभाग से होने पाली 
प्राय के सम्बन्ध में पहले, सरकारी प्राय के प्रसंग में, लिखा 
वा चुका हे । 


० 
ँ्रकक। 
अध्लाइकका4> धमाका कतासआाल; 00% कपटपासता2, 


सतरहवाँ परिच्छेद 
शिक्षा 
लक 


अंगरेजों के आगमन से पूचे --भारतवषष एक ध्मे- 
धान देश रहा है, शोर यहाँ धर्म के साथ शिक्ता का घनिष्ठ 
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सम्बन्ध रहा हे। पअस्तु, प्राचीन काल में, यहाँ घिथिध स्थानों 
में विद्यापीठों ( घिश्वविद्यालयों) ओर मठों की, गुरुकुल, 
ऋषिकुल, शाश्रम शअादि शिक्ता संस्थाएँ थीं। उस ढंग की कुछ 
संस्थाएँ झब भी चल रहो हैं । मुसलमानों के ज़माने में, मस- 
जिदों के 'मकतब' भी शिक्षा प्रचार में समुचित योग दिया करते 
थे। व्यापार धन्धे घालों की भी अपनी अपनी पाठशालाएँ होती 
थीं। निदान अंगरेजों के आने के पू्ष यहाँ प्रत्येक ग्राम में ऐसी 
शिक्षा संस्थाएँ थीं जिनमें सं साधारण के बालक बिना पिशेष 
खच् किए, यथेष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इन संस्थाओं की 
आवश्यकताओं की पूर्ति जनता स्वयं करती रहती थी । सतरहर्षी 
ध्यठारहवीं शताब्दी में, देश में राजनेतिक उथल-पुथल मचने के 
कारण शित्ता प्रचार के काय में भी कुछ शिथिलता झा गई । 
अंगरेजों के समय में----अठारहपवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
से ये रपियन लोगों, घिशेषतया ईसाइयों का शि्त्ताकन्त्तेत्र में कुछ 
प्रभाव पड़ने लगा। पहले संस्द्रत फ़ारसी की ओर ही अधिक 
ध्यान रहा । सन १८१३ ई० में गधनेर-ज्ञनरल को शिक्ता-कार्य 
के लिए एक लाख रुपए घाषिक व्यय करने की अजचुमति हुई 
तब भी शिक्ता-प्रणाली में कोईे परिवतंन नहीं किया गया। 
अड़रेजी शिक्षा बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थाएँ यहाँ सन्‌ १८३५ 
३० से हुई । उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि कम्पनी को यशथेष्ट 
नोकर मिल जाया करें, एवं पाश्चात्य घिज्ञान कल्ला कोशल ओर 
साहित्यादि को उत्तेजना मिलते | आज कल जो उच्चशिक्षा का 
माध्यम अंगरेजी बनी हुई हे, इसका निश्चय बहुत पषाद-पिषाद 
के पश्चात्‌, पहले कानूनी सलाहकार मेकाले के प्रभाष से सन्‌ 
१८३४ ई० में हुआ था। उस समय पाद-पिधाद केघल इतना 
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थाकि शिक्षा अंग्रेज़ी में दी जाय या संस्क्रत फ़ारसी में। 
इसमें अंग्रेज़ी पत्त घालों की जीत रही। यद्द स्पष्ट था कि उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने पाले थोड़े ही रहेंगे; सर्वंसाधारण तक पहुँचने 
पाली प्रारम्भिक शिक्षा फेषघल देशी भाषाशञ्ओं द्वारा ही दी 
ज्ञा सकती है । क्रमशः इस ओर ध्यान दिया गया। सन्‌ १८५४ 
३० में बोडे-आफ-कंट्रोल के श्रध्यक्ष सर चाद्स व॒ुड ने एक 
सघिस्तर पत्र ( खरीता ) लिखा--इसी के श्राधार पर घतंमान 
शिक्षा प्रणाली प्रचलित हुईं | इस पत्र में निम्नलिखित उपायों को 
काम में लाना उचित समझक्का गया था :--- 

(१) शिक्षा का एक प्रथक्‌ पिभाग स्थाप्रित करना । 

(२ ) प्रत्येक प्रान्त में लंदन विश्वधिद्यालय के ढंग पर 
पिश्वधिद्यालय स्थापित करना । 

(३ ) घतमान सरकारी स्कूल आझोर कालिजों को सद्दायता 
देना, ओर आवश्यकतानुसार उनकी संख्या बढ़ाते रहना । 

(४ ) सब श्रेणी के स्कूलों के अध्यापकों के लिए ट्रेनिग 
स्कूल खोलना । 

(५ ) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए देशी भाषा के स्कूलों पर 
अधिक ध्यान देना । 

( ६ ) गेर-सरकारी स्कूलों को सहायता देने कौ प्रथा जारी 
रखना । 

इस पत्र के अनुसार सन १८४५७ ई० में कलकप्ता, बम्बई 
घोर मद्रास में, १८८२ में लाहोर में, ओर १८८७ में इलाहाबाद 
में विश्वचिद्यालय की स्थापना की गई । ये विश्वविद्यालय केवल 
पाठ्य क्रम निश्चित करते और परीत्ता लेते थे, शिक्षा देने पार्ली 
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संस्थाओं पर इनका घिशेष अधिकार न था। सन्‌ १८६७४ ई० 
में शित्ता को ' उन्नत ! बनाने के लिए 'इंडियन यूनिवर्सिटी ऐक्ट 
नामक कानून बनाया गया। इसके शझनुसार शिक्ता देना ओर 
धन्वेशन करना भी घिश्व विद्यालयों का कतंव्य ठहराया गया; 
किन्तु धनाभाष के कारण शिक्ता देने का प्रबन्ध केघल कल्तकत्ता 
पिश्वषिद्यालय में ही किया गया | सन्‌ १६९१७ ई० में कल्कप्ता 
यूनिवसिटी कमीशन बेठाया गया | इसने सिफ़ारिश की कि 
उच्च शिक्षा का प्रबन्ध केघत घिश्टष विद्यालयों में हो, ओर उन 
में पढ़ने पाले विद्यार्थी यथा-सम्भव बोडिंग-हाउस शअर्थात्‌ छात्रा- 
लयों में रहें; हाई स्कूलों की अन्तिम दो श्रेणियों में कालिज की 
प्रथम दो श्रेणियाँ मिला कर 'इंटरमीजियट कालिज ' स्थापित 
'किए जायें। इस कमीशन की सिफ़ारिशें पिशेषतया इलाहाबाद, 
लखनऊ, ढाका ओर रंगून के विश्व विद्यालयों में अमल में 
त्ताई गई । 

वर्तमान शिक्षा संस्थाएं--अब देश की अधिकतर शिक्ता 
संस्थाञओों पर सरकारी निरीत्तण तथा नियंत्रण हे। कुछ संस्थाएँ 
ऐसी भी हैं, जिनका संचालन तथा खच ज्ञनता द्वारा होता हे, 
कोर जो सरकार से कुछ सम्बन्ध न रख कर अपना कार्य 
स्घतंत्र रूप से करती हैं। आधुनिक संस्थाओं के चार भेद हैं :--- 
(१) प्राइमरी स्कूल, ( २) सेकेंडरी या माध्यमिक स्कूल, (३ ) 
कालिज या महा पिधालय, ओर (४) उद्योग धंधों के स्कूल 
शोर कालिज । 

देहातों के प्राइमरी स्कूल ज़िला-बोर्ड के ख्ं से, आर 
शहरों के स्कूल म्युनिसिपेलिटियों के खच से चलते हैं। कुछ 
शहरों में म्युनिसिपेलिटियों ने अपने त्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा 
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अनिधाय शोर निश्शुल्क करदी है, परन्तु चघिशेषतया धनाभाष 
के कारण इस सम्बन्ध में बहुत सा काम होना अभी शेष हे । 
ज़िला-बोर्डा ने शिक्षा निश्शुल्क तथा श्निषाय करने का कार्य 
प्रायः कुछ भी नहों किया है । 

माध्यमिक स्कूलों में मिडल ओर द्वाई स्कूल सम्मिलित हैं। 
कुछ हाई स्कूत्तों में शित्ता का माध्यम देशी भाषाएँ हो गई हैं, 
ध्मन्यत्र अभी तक अंगरेजी की ही प्रधानता है। हाई स्कूल की 
ध्मन्तिम परीक्षा को पेट्रेस, मेट्रीक्यूलेशन, स्कूल लीविग, या 
हाई स्कूल सर्टीफ़िकेट परीत्ता कहते हैं । 

इस परीक्ता को पास करने पर घिथार्थी उच्च शिक्षा के 
लिए कालिज में दाखिल होते हैं | यहाँ दो दो वष के बाद एफ. प., 
बी. ए. ओर एम. ए. की परीत्ताएँ होती हैं। # बी. ए. पास 
व्यक्ति ग्रेजुएट ' कहलाते हैं। उच्च शिक्षा का माध्यम भ्रभी तक 
प्रायः अंगरेज़ी ही है, हाँ कुछ स्थानों में देशी भाषाओं की भी 
उच्च परीत्ता होती है। उच्च शिक्षा का क्रम निश्चित करने शोर 
उसकी परीत्ता लेने का प्रबन्ध विश्व विद्यालय या यूनिषर्सिदी 
करती हे । कलकत्ता, बम्बई, मदरास, इलाहाबाद, आगरा, 
नागपुर, पटना, लखनऊ, बनारस, शोर अलीगढ़ आदि अठारह 
स्थानों में विश्व विद्यालय हैं। घिश्व पिद्यालय का प्रधान 
धधिकारी 'चांसलर' शोर उसके लिए नियम बनाने वाली 
सभा * सिनेट ' या “कोर्ट! कहलाती है। प्रबन्धकारिणी सभा 
के “सिडीकेट” ओर इसके सभापति को 'पघाइस-चांसल्लर ! 
कहते हैं| प्रत्येक विश्व विद्यालय में एक वेतन-भोगी रजिस्ट्रार 


बिकनी मन-त+-3>+++-+--3.0+-५-००००-०---००--न न नी "० ननमनन जन किन न मनन निनलिता।न।खनगिण।।:०»"ल्‍7ख777.7_क्‍क्‍/+ख 7 कक 0० ०+.नन-.-००५०-ननन-++“०-+्ं_नं- नननन-न 


# कुछ स्थानों में ' इंटरमीजियट कालिज ? है। 
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रहता है, यह उक्त दोनों सभाओं की रिपोर्ट लिखता तथा अन्य 
ध्याषवश्यक कार्य करता हे । 

स्त्रियों में शित्ता का प्रचार बहुत कम है; हाँ, अब क्रमशः 
बढ़ता जा रहा है। अधिकांश लड़कियाँ प्राइमरी स्कूलों में ही 
पढ़ती हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों को श्रध्यापकीय कारये की शिक्षा 
देने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ नामेल स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, 
तथा ट्रेनिंग कालिज खुले हुए हैं । 

कुछ नगरों में दस्तकारियों तथा शिवप की शिक्षा के लिए 
श्रोद्योगिक स्कूल तथा कालिज खुले हुए हैं, ओर व्यापार, 
कानून, कृषि, तथा चिकित्सा ( डाक्टरो ) सम्बन्धी शिक्षा का 
प्रबन्ध है। परन्तु देश में कुल मिलाकर भिन्न भिन्न पेशों की 
शिक्षा देने घाली संस्थाओं की बहुत कमी है, ओर शअ्रनेक नघ- 
युषक केवल साहित्यिक शिक्षा पाने के कारण, ञआाजीधिका का 
यथेष्ट साधन प्राप्त करने में धअसमर्थ रह जाते हैं । 

शिक्षा प्रचार और सुधार--भारत में बहुत ही कम 
व्यक्ति शिक्षित हैं । स्त्री पुरुष मिलाकर दस फी सदी से भी कम 
ही कुछ लिखना पढ़ना जानते हैं। जिन बालक बालिकाशों की 
उम्र पढ़ने येाग्य है, उनमें से ग्राधे से कम लड़कों तथा बहुत ही 
कम लड़कियों के लिए शिक्ता संस्थाएँ खुली हुई हैं। इनमें 
बहुत वृद्धि होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली के 
खुधार की भी बड़ी आवश्यकता है; इस विषय में यहाँ नेता चाहते 
हैं कि (१) कृषि, कला-कोशल ओर दस्तकारियों की यथेष्ट 
शिकत्ता दी जाय, ( २) नेतिक, शारीरिक, झोौर स्वास्थ तथा 
सदाचार सम्बन्धी शित्ता की ओर समुचित ध्यान दिया 
जाय, (३ ) शिक्षा का माध्यम देशी-भाषाएं हों, (४) शिक्ता 
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इतनी सस्ती हो कि घचह सर्च साधारण की पहुँच से बाहर न 
हो; प्रारम्भिक शिक्ता तो निश्शुव्क ही है । (५ ) पिद्याथियों 
के रहन-सहन में सादगी शोर संयम रहे । संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति 
खुयाग्य नागरिक हो । सरकार इस शोर कुछ ध्यान देती है, 
पर उसे घनाभाष की बड़ी बाधा है। 

शिक्षा विभाग--'शिक्षा स्वास्थ ओर भूमि पिभाग' नाम 
का एक घिभाग केन्द्रीय धअर्थात्‌ भारत सरकार का है। सन १६१६ 
३० के खुधारों के अनुसार भ्रधिकांश शिक्षा का विषय हर एक 
प्रान्त में हस्तान्तरित है । इस विषय सम्बन्धी नीति, मंत्री ठहराता 
है ।# शिक्षा घिभाग का प्रधान पअधिकारी डायरेक्टर कहलाता 
है। उसका घिए्रष विद्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, हाँ 
घह सिनेट तथा सिडीकेट का सदस्य अघश्य होता है। डाय- 
रेकटर के अधीन एक एक डिविज्ञन या सर्कल के इन्स्पेक्टर तथा 
उसके सहायक श्रधिकारी होते हैं । ज़ित्ते में एक डिप्टी इन्स्पेक्टर 
तथा उसके कुछ सहायक रहते हैं । इन्स्पेक्टर ओर डिप्टी 
इन्स्पेक्टर समय समय पर सरकारी तथा म्युनिसिपेलिटियों और 
ज़िल्ला-बोंडों की शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं। जो 
प्राइवेट संस्थाएं सरकारी सहायता लेती हैं, उन्हें भी सरकारी 
नियमों का पालन करना, तथा इन्स्पेक्टरों द्वारा निरीक्षण कराना 
पड़ता है । 


॥# सन्‌ १४३४ ई० के विधान के अलुसार प्रान्तीय विषयों में 
हस्तान्तरित और रक्षित का भेद नहीं रहा है । 
भा० रा० शा०---१० 


अठारहवों परिच्छेद 


रेल 


पा क 3-८ 
प्राचीन काल में श्रादमी पेदतल यात्रा करते थे, या घोड़े ऊँट 
घशादि पर सवार होकर या बेलगाड़ी, इक्के ताँगे आदि में । धयब 
तो साइकिल, ट्राम, मेटर हयादि अनेक सपारियाँ चल पडी हैं। 
हाई जहाज़ों का भी प्रचार बढ़ रहा है, तथापि लम्बी यात्राप्ओं 
के लिए अभी रेल ही सब से अच्छी समभ्क्री जाती हे । 


भारतवर्ष में रेलों का निमौोण--यद्यपि रेल बनाने 
का विचार पहित्ते पह्ठिल सन्‌ १८७३ ई० में हुआ, परन्तु छः साल 
तक कुछ कारघाई न हुईं ओर सन्‌ १८४६ ई० में लाड डलहदोज़ो 
ने यद्द कार्य प्रारम्भ कराया। हिन्दुस्तान के समस्त प्रधान नगरों 
को रेत्तों द्वारा मिला देने की येजना उन्हीं की हे। बम्बई ओर 
कलकत्ते से चलने वाली जी० शझ्याई० पी० (0. 7. 2? ) ओर 
ई० आाई० आार० (. !. 0) सब से पुरानी लाइनें हैं। ये सन्‌ 
१८४६-४० ई० में आरम्भ हुई । 

आरमस्म में रेलें बनाने के लिए सरकार ने कम्पनियों को 
ठेका दिया; शर्त यह रद्दी कि यदि कम्पनियों को रेत्तों में लगाई 
हुई पूँजी पर पाँच फी सदी से कम मुनाफा रहा तो सरकार उस 
कमी की पूर्ति कर देगी, ओर यदि मुनाफा अधिक रहा तो 
जितना अधिक दोागा, घह सरकार ओर कम्पनी में आधा-झआाधा 
बट जायगा । रेलों के प्रबन्ध का अ्रधिकार सरकार के हाथ में 
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रहेगा, ओर निर्धारित समय के बाद वह उन्हें निश्चित द्दिसाब 
से खरीद सकेगी । इस प्रणाली के अनुसार सन्‌ १८५६ ई० 
से काम हुआ, कम्पनियों ने खचं खूब किया, ओर रेलों में बहुत 
हानि रही । इस लिए सन्‌ १८६६ ६० में निश्चय किया गया कि 
सरकार अपनी रेत्तें स्वयं बनाए। परन्तु आधिक तथा अन्य कठि- 
नाइयों का अनुभव करके, सन्‌ १८७६ ई० में, कुछ अंश में पुनः 
पुरानी नीति अपलम्बन की गईं। इस समय से जो लाइनें बनी 
है, वे कुछ अंश में सरकार की ओर से, ओर कुछ कम्पनियों की 
झोर से बनाई हुई हैं। कम्पनियों के रुपए के खूद की गारंटी 
सरकार लेती है ओर उन्हें क्रमीन मुफ़्त, बिना कुछ दाम दिए, 
मिल जाती है। सरकार कम्पनियों पर निगरानी रखती है, ठेके 
में यदद बात लिखी रहती है कि कम्पनी अमुक परिमाण से 
ध्धिक किराया या महसूल न ले सकेगी । 

बड़ी बड़ी रेत्तों की व्यवस्था हाने पर कुछ ऐसी ब्रांच लाइनों 
की आवश्यकता थी, जे। इन्हें देश के भोतरी भागों से मिला दे । 
ऐसी लाइनें ज़िल्ला-बोडों तथा प्राइवेट कम्पनियों के उत्साहित 
करके बनवाई गई हैं | कुछ रेलें देशो राज्यों की हैं । रेलवे 
लाइनों की चोड़ाई भिन्न-भिन्न स्थानों में अल्लनग अलग है, छोटी 
लाइनें दो-ढाई फुट भर बड़ी लाइनें पाँच, साढ़े पाँच फुट तक 
चौड़ी हैं। सब मिला कर भारतघर्ष में लगभग ४३,००० मील 
रेलचे त्ताइन बन गई हैं इनमें ८८७ करोड़ रुपए लग चुके हैं। 

रेलों से बहुत समय तक नुकसान ही रहा। पहले तो 
कम्पनियों ने ख्ं खूब किया । फिर, कुछ लाइनें सीमा प्रान्त के 
लिए घिशेषतया सैनिक द्वष्टि से बनाई गई' ; इनसे यात्रा और 
प्राल-ढुलाई कम होती है । सन १६०० ० में प्रथम बार लाभ 
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हुआ, यह मदहायुद्ध तक बढ़ता रदह्दा। युद्ध के बाद फिर घाटा 
होने लगा | अब पुनः लाभ होने की सम्भाषना हे । 

रेलों से लाभ-रेलों से यात्रा शीघ्र तथा कम व्यय में 
होती है, ध्यब हजारों आदमी प्रति दिन दूर दूर के स्थानों में जाते 
घाते हैं । इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, सहयेग आर राष्ट्रीयता 
के भाष बढ़ते हैं, अस्प्रश्यता-निवारण होता है। माल गाड़ियों 
से हजारों मन मात इधर से उधर भेजा जाता है, व्यापार की 
खूब वृद्धि होती हे, दुभिक्त-निधारण का प्रयत्न शीघ्रता-पूर्षक 
किया जा सकता है। रेलों द्वारा सरकार का राज्य प्रबन्ध के 
लिए पुलिस या फ़ोज़ एक जगद्द से दूसरी जगद्द भेजने में बड़ी 
सुपिधा तथा किफायत होती हे। 


रेलों से यह हानि भी है कि व्यापारियों द्वारा बहुधा अन्न, 
रुई आदि अआवपश्यक माल घिदेशों के चला जाने से यहाँ मँहगा 
हो जाता है, तथा चिदेशोीं तेयार माल, पिशेषतया फेशन या 
शोकीनी की चीज़ों की आयात से देश का बहुत सा रुपया बाहर 
चला जाता है, औझोर स्घदेशी उद्योग धन्धों की हानि होती है । 
सरकार तथा व्यापारियों के समतुच्षित ध्यान देने से यह हानि 
रोकी जा सकती हे। 
रेलों का प्रबन्ध--शइस समय अधिकांश रेलवे लाइनों की 
मालिक सरकार है, परन्तु कई एक लाइनों का प्रबन्ध कम्पनियों 
के हाथ में है। इस सम्बन्ध में भारतीय नेताओं का मत है ;-- 
( के ) कम्पनियाँ यात्रियों के कष्ट की परधाद् नहीं करतीं, 


मेलों श्र जलसां के अपसर पर तो लोगों का बहुत दी 
ध्सुधिधा हाती हे । 
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( ख ) कम्पनियाँ रेलों का किराया-भाड़ा ऐसा रखती हैं 
जिससे बिदेशी माल्न को प्रोत्साहन मिलता है, ओर देशी उद्योग- 
धन्धों के बहुत हानि पहुँचता हे । 

( ख ) कम्पनियाँ प्रायः हिन्दुस्थानियों के उच्च पद प्रदान नहीों 
करतीं । 

( घ ) सरकार रेलों से होने पाले मुनाफे के अधिकांश भाग 
से बंचित रहती है । 

( थे ) जब सरकार पूँजी लगाती हे, या लगी हुई पूँजी पर 
व्याज़ की गारंटी देती हे, तो उसे प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर 
पूर्वेक्त चुटियाँ निघारण करनी चाहिये। 


भारतीय व्यवस्थापक सभा ने निश्चय किया है कि ठेकों की 
अवधि समाप्त होने पर रेहें सरकारी प्रबन्ध में ते ली जाये। 
६० शआाई० आार०, ओर जी० शञआआई० पी० रेलें क्रशः सन्‌ १६२७ 
शोर १६२४ ई० में सरकारी प्रबन्ध में ली जा चुकी हैं । 

रेल विभाग--सन्‌ १६०५ ई० तक रेलों का काम भारत 
सरकार के साध॑ंेजनिक निर्माण-घिभाग के अधौोन रहा । उस 
वर्ष यह रेलवे के विशेषज्ञों के एक बोड के खुपुदे हुआ, जिस 
में एक सभापति और दो अन्य मेम्बर होते थे। रेलवे कार्य-क्रम 
व्यय और नीति सम्बन्धी सब मामलों का फैसला उक्त बोर्ड 
द्वारा होता था । सन १६२१ ३० में रेलों के प्रबन्ध आदि की 
जाँच के लिए एक कमेटी नियुक्त हुईं । उसकी सिफारिश के 
धनुसार अब भारत सरकार के एक सदस्य की अध्यक्षता में 
रेल ओर व्यापार विभाग संगठित है । सन्‌ १६२४ ई० से रेल्नों 
का बजट, अन्य सरकारी बजट से अलग बनता है। 
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रेल विभाग और सन्‌ १९३५ ह० का विधान-- 
सन्‌ १३६३६ ई० के विधान के अनुसार रेल विभाग के कार्य के लिए 
स्वतंत्र व्यवस्था की गईं है । अब यद्द कार्य “ संघीय रेलवे अथारिटी ! 
नामक संस्था करेगी। 'झथारिटी ' कहने से भी इसी संस्था का बोध 
होगा । इस के सात सदस्य द्वोंगे। इनकी नियुक्ति निर्धारित नियमों के 
अनुसार, गवनर-जनरत करेगा । गवनर जनरल अपने प्रतिनिधि के रूप में 
एक या अधिक व्यक्तियों का 'अथारिटी ” की सभा में भेज सकेगा 
ये उसमें भाषण दे सकेंगे | रेलवे प्रबन्ध सम्बन्धी प्रधान कमंचारों 'चीफ 
रेलवे कमिश्नर ' कष्टलाएगा; इसकी, तथा इसे परामश देने के किये एक 
शाथिक कमिश्नर की भी नियुक्ति गवनर-जनरल ही करेगा । वही 'श्रथारिदी' 
से परामश करके, रेलवे कम्पनियों के डायरेक्टर और डिप्टी-डायरेक्टरों की 
नियुक्ति करेगा । वह “अथारिटी ' के आवश्यक दिदायतें दे सकेगा, जो 
उसे माननी होंगी। रेलों के कार्य में आ्रावश्यकता होने पर रुपया संघ 
सरकार देगी, भौर जो बचत होगी, वह निर्धारित योजना के अनुसार संघ 
और “झथारिटी' में विभक्त की जायगी । “अथारिटी' ब्रिटिश भारत के लिए 
तथा संघ में सम्मिक्नित देशी राज्यों के लिए तो रेलें बबाएगी दी, गवनर- 
जनरल का आदेश होने पर वह भारतवर्ष के भ्रन्य देशी राज्यों के क्षिए भी 
यह काय करेगी। भरतु, अ्रथारिटी पर केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडत्ञ का 
विशेष नियंत्रण न होगा, उसके सदस्य प्रायः गवनंर-जनरल के दी प्रति 
उत्तरदायी रहेंगे 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
डाक ओर तार 
>--६ ह#£ ३--- 

डाक का काम--हमारा सम्बन्ध अपने गाँव या नगर 
घालों से ही नहीं होता, दूर दूर के आदमियों से भी होता 
है; कोई हमारा मित्र या सम्बन्धी होता है, किसी से हमें 
माल मंगाना होता हे, ओर किसी के पास कुछ भेजना होता 
है | हमें दूसरों का कुशल-च्षेम या समाचार जानने की 
ध्यावश्यकता होती है। यह काम डाक द्वारा होता है। साधा- 
रण शआादमी के लिए धअपना पत्र दूर दूर भेजने का प्रबन्ध 
स्थयं करना बहुत कठिन होता है, फिर पत्र ले जाने पाला 
धादमी चाहे पेदल जाय, या घोड़े ञश्ादि पर सघार होकर 
जाय, इसमें समय ओर द्रव्य बहुत खर्य होता है, रेल से 
जाने में समय की बचत हो जायगी, पर खर्च तो उसमें 
भी काफ़ी होगा। डाक का काम इकट्ठा सरकार द्वारा होने 
से समय ओर द्रव्य दोनों की बचत होती है । भारतवर्ष 
में आधुनिक पद्धति से डाक का प्रबन्ध पिछुली शताब्दी के 
मध्य से होने लगा । 

ध्यब डाक का काम मुख्यतया रेत्ल द्वारा होता है; गाँवों में 
डाक चिट्टीरसां (ग्राम-पोस्टमेन) ले जाता है, घह या तो पेदल 
जाता या है घोड़े या ऊँट की सघारी पर। जिन स्थानों में 
रेल नहीं पहुँचती ओर मोटर ज्ञाती हे, पर्ठहां मोटर से काम 
लिया जाता है । इंगलेंड, ध्ममरीका अआदि देशों की डाक 
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जद्दाजों से आ्राती हे। हवाई जहाज्ञों द्वारा भी डाक का काम 
होने लगा हे। डाक झोर तार का कार्य लाड डलहोजी के 
समय में, रेलों के साथ ही आरम्भ हुआ था। पहले एक पत्र 
दो आने में जाता था। क्रमशः डाक महसूल घटता गया, 
शोर पोस्ट कार्ड के लिए एक पेसा, और लिफाफे के लिए 
दो पेसा हो गया था। महायुद्ध के समय से महसूल बढ़ गया 
है, झोर अध पोस्णटकार्ड का मूलय तीन पैसे, ओर लिफाफे 
का एक आना है। साधारण आदमियों के लिए यह मूल्य 
बहुत भ्रधिक है, वे अनेक बार पत्र भेजने की आपश्यकता 
का अनुभव करते हुए भी, इस अधिक सूल्य के कारण, नहीं 
भेजते। भारतीय नेताओं का मत है कि डाक महसखूल पुनः 
महायुद्ध से पहले के समान कर दिया जाय | 

अखबार तथा पुस्तकों आदि के पासल भी डाक द्वारा भेजे 
जाते हैं। डाक से रुपया ( मनीशझाडर ?”) भी भेजा जाता हे। 
डाकखानों में 'सेविंग बेंक' नाम का एक खाता रहता है। उसमें 
आदमी अपनी बचत का रुपया जमा करा सकते हे | इस पर कुछ 
सूद मिलता है। यह रुपया आवश्यकतानुसार निकाला पश्र्थात्‌ 
वापिस लिया जा सकता है। डाक से जाने पाले पत्रों या पार्सल 
शादि का बीमा हो सकता है; उसके लिए फीस अलग देनी 
होती है । 

तार---तार के द्वारा समाचार शोर भी जरदी भेजाजा 
सकता है; कुछ मिनटों में दूर दूर की खबर शाजाती है। इससे 
समाचार-पत्रों को ताजी खबरें छापने में बड़ी सुषिधा होती हे । 
व्यापारी दूर देशों के माल का भाव तार द्वारा कूटपट मालूम कर 
लेते हैं। जददी का काम हो तो तार द्वारा रुपयों का 'मनीआडर' 
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भी भेजा ज्ञा सका है। तार विभाग से राज्य प्रबन्ध में भी सुधिधा 
होती है । भिन्न भिन्न स्थानों के अफसर तार द्वारा सलाद मशपघिरा 
कर सकते हैं, ओर पझाषश्यकतानुसार पुलिस , सेना या धन्य 
ज़रुरी सामान भेजने के लिए कहा जा सकता हे । 

डाक ओर तार से दूर दूर के रहने पात्तों का पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत बढ़ जाता है, ओर ज्ञान-चृद्धि में बहुत सहायता 
मिलती है | भारतवर्ष में टेलीफान का प्रचार क्रमशः बढ़ रहा हे । 
कुछ मुख्य मुख्य नगरों में बेतार के तार ध्र्थात “वायरलेस' 
(१४४४००७) का भी प्रबन्ध हे, इसके द्वारा दूर दूर के देशों का 
समाचार बहुत ही जद्दी ञ्या जा सकता है। 

डाक और तार विभाग---सन्‌ १११५ ई० तक डाक 
घोर तार का विभाग अलग अलग था । उक्त धर से दोनों 
घिभाग मिलाने का कार्य किया गया, और १६१७ में पूर्णतः 
मिला दिए गए। अब भारतवर्ष भर में इस संयुक्त पिभाग 
का सबसे बड़ा अधिकारी 'डायरेक्टर-जनरल' कहलाता है। 
यह भारत सरकार के “उद्योग ओर श्रम विभाग के प्रबन्ध के 
ध्रधीन रहता है। डाक शञआोर तार के प्रबन्ध के लिए यह देश 
नो सकतलों में, झ्लोर प्रत्येक सकल कुछ डिपिजनों में बंदा हुआ 
है। सकल के झधिकारी को पोस्ट-मास्टर-जनरत्त, ओर डिपि- 
जन के अधिकारी को खुपरिशेंडन्ट कद्दते हैं। प्रत्येक सुपरिशडेन्ट 
के नीचे कछ इन्सपेक्टर रहते हैं, जो कई कई जिलों के डाकखानों 
का निरीक्तण करते हैं। प्रत्येक जिले में एक बड़ा डाकखाना हे 
उसका मुख्य अधिकारी पोस्ट मास्टर कहलाता है। जिले में कछ 
सब-पेस्ट-आफिस भर कह ब्रांच-पेस्ट आफिस होते हैं । बड़े-बड़े 
गाँधों में भी डाकखाने हैं, इनकी संख्या क्रमशः बढ़ाई जा रही है । 


बीसवाँ परिच्छेद 
उद्योग धन्धे ओर व्यापार 
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भारतवण्े के उद्योग धन्धों का हास-इस पुस्तक 
के आरम्भ में यह बताया जा चुका हे कि यद्यपि अंगरेज़ इस 
समय इस देश में राज्य कर रहे हैं, वे यहाँ पहले व्यापार करने 
के लिए श्रााए थे। घास्तव में भारतष् अति प्राचीन काल 
से अपने उद्योग धनन्‍्धों, शिवप, कत्ता-कोशल या कारीगरी श्रादि 
के लिए खूब प्रसिद्ध रहा है। धअठारहपीं शताब्दी तक, यहाँ की 
ढाके की मलमल तथा ऊनी ओर रेशमी घस्त्र तथा अन्य पदाथों 
के लिए दूर दूर के देश लालायित रहते थे । कम्पनी के व्यापारियों 
ने यहाँ जुलाहों से ठेके पर कपड़ा तेयार करा कर योरप भेजा 
ध्योर खूब लाभ उठाया । अठारहवों शताब्दी के अन्त में, इंगलेंड 
में भाफ के एंजिनों का आधिष्कार होने पर, वहाँ क्रमशः कल- 
कारखानों से माल तेयार होने लगा । ध्यारम्भ में घह भद्दया ओर 
मंहगा था, परन्तु पह्ाँ की स्वदेश-हितेषी सरकार ने उसे बनाने 
घालों को ध्राथिक सहायता दी ओर घिदेशी ( भारतीय ) मात्ल 
पर खूब कर लगाया । धीरे धीरे वहाँ माल श्रच्छा अर 
सस्ता बनने लगा। फिर तो बहाँ भारतीय तेयार माल की 
ध्रावए्यकता न रही, उलटा वहाँ का, कल-कारखानों का मात 
यहाँ श्राकर बिकने लग गया । हाँ, उन कल-कारखानों के लिप 
रू आदि कच्चे माल की जरूरत होने लगी। प्स्तु, यहां की 
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कारीगरी और उद्योग धन्धों में लगे हुए आदमी बेकार हो 
गए, पझोर खेती के आश्रित रहने लगे । 

कल-कारखानों की स्थापना--भारतवर्ष में कल- 
कारखाने स्थापित करने का कार्य सन्‌ १८५४ ई० में आरम्भ 
हुआ । पहले बम्बई में 'काटन मिल ' खोली गई, धीरे धीरे 
उसका श्रनुकग्ण हुआ; कपड़ा बुनने की कई मिलें चलने 
लगीं, लोहे फोलाद आदि का माल तेयार करने के भी कई 
कारखाने खुल गए | सन्‌ १६०४ ई० से, यहाँ श्रोद्यागिक कास्फ्रेंस 
होने लगी है, इसमें झोद्योगिक उन्नति के उपायों पर विचार होता 
है। सन्‌ १६०४ हई० में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने पर, अनेक 
धादमियों ने उस कार्य से अपना असन्तोष प्रकट करने के लिए 
स्थदेशी ध्यान्दोल्लनन विशेष रूप से अपनाया, इससे शोद्योगिक 
उन्नति की ओर लोगों का ध्यान ओर अधिक श्ाकषित हुआ, 
झोर, यहाँ पिधिध प्रकार की ' स्पदेशी ' पस्तुएँ बनने ध्योर 
उपयोग में अझाने लगीं । 

कुड बाधाएँ तथा उनका निवारण-भारतव्ष की 
ध्रोद्योगिक उन्नति में कई बाधाएँ रही हैं, यथा, अधिकांश 
आादमियों का बहुत निधन होना, ओर जिनके पास कुछ द्र॒ध्य 
हो भी, उनका उसे उद्योग धन्धों में न लगा कर जमा करके 
रखना, या जेघर आदि में लगाना; शिक्ता की, विशेषतया घिज्ञान 
घोर यंत्रों को शित्ता की कमी, ध्यादि। क्रमशः इन बातों का 
सुधार हुआ है, यद्यपि पह्यब भी यहाँ कल-कारखानों के लिए 
यथेष्ट पूंजी नहीं मिलती, तथापि धीरे धीरे अनेक बेंक खुत्ल 
गए हैं तथा कम्पनियाँ बन गई हैं, योर बनती जा रही हैं। 
कितने ही युषकों ने घिदेशों में रह कर वेज्ञानिक शिक्षा प्राप्त 
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करके ' स्घदेशी ' की उन्नति में सहायता दो है। शब तो यहाँ 
भी झोद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था दो चली है । 

मज़दूरों का संगठन--प्रायः मज़दूर साधन-हीन होते 
हैं, और वे अपनी शिकायत सहज हो दूर नहीं करा सकते । 
ध्यतः उन्होंने अपने छितों की रक्ता करने के लिए कुछ स्थानों 
में मज़दूर सभाश्रों ( 'ट्रेड यूनियन ”) का संगठन किया हे। 
ये सभाएँ इस बात का प्रयल्ल करती हैं कि मज़हूरों से कारखानों 
में ठीक व्यवह्दार हो, उन्हें उचचित वेतन श्ादि मिले। ये मजदूरों 
को उनके सम्बन्ध में आपश्यक परामर्श देती हैं । मज़दूरों की 
शोर से भारतोय व्यवस्थापक सभा में सदस्य सरकार नामज़द 
करती है ।# 


पृ जीपतियों का संगठन--कारखाने घाल्नों ने भी अपना 
संगठन कर रखा है, उनकी “पऐेसोशियेटेड चेम्बर-आझफ-कामसे' 
( व्यापार मंडल ) तथा भ्रन्य संस्थाएँ हैं। इनका उद्देश्य उद्योग 
धन्धों तथा व्यापार की उन्नति करना है। ये इस बात का प्रयत्न 
करती हैं कि कोई कानून ऐसा न बने, जिससे किसी पदार्थ के 
उत्पादन या व्यापार को हानि पहुँचे । इनकी ओर से भारतीय 
व्यवस्थापक सभा, तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों में प्रति- 
निधि रहते हैं । 
अमजीवियों और पं जीपतियों का विरोध और 
उसका निवारण--बहुधा पूंजीपति अपने स्थार्थ का हो अधिक 
ध्यान रखते हैं। वे अधिक से अधिक धन कमाने की फिक्र 


जे नल नम +ल जी न नली न तन धन: 








# सन्‌ १8३४ ई० के विधान के अनुतार मज़दूरों के निर्वाचित 
सदस्य रहा करंगे । 
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में रहते हैं । कुछ मजदूर भी, अपने काम के बदले शधिक से 
अधिक मजदूरी ओर सुविधाएँ पाने की बात सोचते हैं। 
पूंजीपति अपनी शर्त मनवाने के लिए द्वाराषघरोध (,००८-०प/) 
ध्र्थात्‌ कारखाना बन्द करता है, ओर मजदूरों का काम पर 
आना रोक देता है। मजदूर यथा-सम्भघ संगठित रुप से हड़ताल 
(507८०) करके अपनी शक्ति का या प्रभाव का परिचय देते हैं। 
इन दोनों बातों से कारखाने में माल पेदा होना रुक जाता है, 
इससे देश की बड़ी हानि होती है । 

इसे रोकने के उपाय यह हैं :---( १) कारखाने से होने 
घाले लाभ का काफी अंश मजदूरों में बाँट दिया जाय, ( २ ) 
मजदूर अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्टी करके कारखानों में 
लगाएँ ओर इस प्रकार कारखाने से होने वात्ले लाभ में हिस्सा 
लें, ( ३) सब मजदूर एक-पात्र अपनी द्वी पूँजी से (शोर अपने 
ही श्रम से ) कारखाने को चलाएँ। इस दशा में कारखाना 
उनका ही होगा, दूसरा पत्त होगा ही नहीं, ओर इस लिए 
विरोध की बात भी न रहेगी । कुछ स्थानों में मजदूरों और 
पूंजीपतियों के घिधाद को मिटाने के लिए, समझ्तोता सभाएँ हैं, 
जो दोनों पत्त का बीच-बचाघ करने का प्रयल्ल करती रहती हैं । 

कारखाना-कानून-- कारखानों में मजदूरों का स्पास्थ 
बिगडने, तथा उनके चोट-चपेट त्गने आदि की बहुत सम्भाषना 
रहती है। इसे रोकने के लिए सरकारी कानून की आवश्यकता 
होती है। भारतवर्ष में पहला कारखाना-कानून ('फेक्टरी ऐक्ट' ) 
सन्‌ १८८१ ई० में बना, इसमें सन्‌ १६११, १६२२, १६२३ आर 
१६२५ ई० में संशोधन हुआ । तद्सुसार कारखाने में काम करने 
घाले किसी मज़दूर से एक सप्ताह में ६० घंटे ओर एक दिन में 
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११ घंटे से अधिक काम नहों लिया जा सकता। सप्ताह में 
'एक दिन ठुट्टी रहनी चाहिये | बारह घं से कम उम्र के 
बालकों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। चोदद्द वर्ष 
से कम उम्र वालों से छ॒ः घंटे से अधिक श्रम नहीं कराया जा 
सकता । स्त्रियों तथा लड़कों से रात्रि में काम कराने का 
निषेध है। मशीन के चारों ओर घेरा या बाड़ रहनी चाहिये। 
कारखानों में पानी, रोशनी, हवा, सफाई आदि का सुप्रबन्ध 
होना चाहिये । 

कानून में उक्त व्यवस्था होने पर भी अधिकांश श्रमियों का 
स्वास्थ खराब रहता है, उनकी श्ाथिक श्रपस्था अच्छी नहीं, 
वे कर्ज़दार रहते हैं। उनके रहने के स्थान साफ़, काफी, ओर 
हथादार नहीं । बहुत से शआआादमी मद्यपान शआदि दुव्यंसनों में 
फँसे होते हैं, उनकी तथा उनके बालकों की शिक्षा ओर चिकित्सा 
ध्यादि की कोई व्यघस्था नहीं। कुछ कारखाने पाले क्रमशः 
इन बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं, अभी ओर बहुत प्रयत्नों की 
ध्राधश्यकता है । 

उद्योग और अमविभाग--उद्योग और श्रम का 
विभाग केन्द्रीय है। घद भारत सरकार के पक ही सदस्य की 
धध्यक्तता में है। उसका कार्य उद्योग धन्धों की उन्नति, पेटन्ट, 
'कापीराइट,” ओर धभ्रमजीषियों के कुशल-च्ेम श्रादि सम्बन्धी 
विधिध प्रश्नों का घिचार करना हे। प्रत्येक प्रान्त में एक 
उद्योग विभाग है, जिसका प्रधान 'डायरेक्टर-आफ इन्डस्ट्रीज' 
कद्दलाता हे । 

व्यापार के साधन और उनकी उन्नति--भारतवर्ष में 
बहुत-सा व्यापार रेलों के द्वारा होता है। इनके महसूल आदि 
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के नियमों में व्यापारियों की सुधिधा तथा किफायत का ध्यान 
रहजा अआधोश्यक हे। जिन नगरों में रेल नहीं पहुँचती, घहाँ 
मोटरों से माल ले जाया जाता है, परन्तु देश के अनेक भाग 
ऐसे हैं, जिनमें सड़कें अच्छी नहीं हैं, जहाँ मोटरें नहीं जा सकतीं, 
वहाँ माल ठेलों, गाड़ियों, झोर पशुओं आदि से ढोया जांता 
है । सड़कों की बहुत उन्नति होने की अआपश्यकता है। अाधुनिक 
काल में जितनी पूंजी रेल्ों में लगी हे, उसकी तुलना में सड़कों 
पर अत्यन्त ही कम लगी है | इधर कुछ षर्षो से इस आझोर कुछ 
ध्रधिक ध्यान दिया जाने लगा हे । 

जत्त-मार्ग से होने वाले व्यापार के लिए नाघ, झोर जहाजों 
की ज़रूरत होती हे। हवाई जहाजों से भी कुछ व्यापार होने 
लगा है, आगे इसकी बहुत वृद्धि की सम्भाषना है। डाक, तार, 
टेलीफोन, शोर बेतार के तार से व्यापार में सहायता मिलती 
है। इन सब साधनों की उन्नति होना आवश्यक है। भारतबषर् में 
सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ज्ञो काम हो रहा हे, वह अन्य 
परिच्छेदों में प्रसंगानुसार बताया गया है। व्यापार की उन्नति 
के लिए, अनुकूल व्यापार-नीति भी बहुत ध्याषश्यक द्योती है। 
भारत सरकार की व्यापार-नीति के सम्बन्ध में, नवें परिच्छेद में 
प्रायात-निर्यात कर के प्रसंग में, कद्दा जा चुका है। गत पघर्षो 
में कपड़े, लोहे, फोलाद, कागज़शझोर चीनी को संरतक्तण मिला है। 
इससे इन पस्तुओं के कारखानों की कुछ उन्नति हुई है। 
ग्रावधश्यकता है कि अन्य वस्तुओं को भी संरक्तण देकर उनके 
कारोबार की उन्नति की जाय । 

व्यापार विभाग-भारत सरकार के प्रसड़ः में बताया 
जा चुका है कि उसका एक पिभाग 'रेल ओर व्यापार! विभाग 
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है। इस प्रकार, जो सदस्य रेलवे सम्बन्धी कार्य का निरीत्तण 
ध्यौर नियंत्रण करता है, घही व्यापार सम्बन्धी पिषयों का 
पघिचार करता है, व्यापार-नीति निर्धारित ऋरता हे. शोर श्रायात- 
निर्यात, जहाज़ों के आने जाने आदि की व्यचस्था करता है । 





इकक्‍्कीसवाँ परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन 


९ और ३४5 


सहकारिता का महत्व--मनज्ुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है; अधिकांश आदमी मिल-जुल कर गाँवों यो नगरों में रहते 
हैं। अति प्राचीन काल से मनुष्य ने सहयेाग या सहकारिता का 
महत्व झोर उपयेगिता समक्ती हे, झोर उसने इसका जितना 
ध्रधिक उपयेग किया है, उतना ही उसने सभ्यता में आगे कदम 
बढ़ाया है । राज कल मनुष्यों की एक दूसरे से ( शारीरिक ) 
लड़ाई कम होती है, तो आश्िक प्रतिद्वन्द्ता तो चली ही है । 
निर्धन आदमी क्‍या करें? जिस सहकारिता ने मनुष्य समाज 
की प्रारश्मिक अधस्था में सद्दायता की, ओर उसे क्रमशः सभ्य 
घनाया, पही निध्धेनों की समुचित सहायक हो सकती है । 


उत्पादक ओर उपभोक्ता सहकारी समितियाँ--- 
शाथिक द्वष्टि से मनुष्यों के तीन भेद किए ज्ञा सकते हैं :-( ६ ) 
उत्पादक; जो घस्तुओं को पेदा करते या बनाते हैं। इनमें 
किसान, कारीगर, कल-कारखानों के मालिक आदि दोते हैं। 
( २) उपभोक्ता; जो पस्तुओं को मोल क्लेते, और खर्च करते 
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हैं। (३) दलाल, जो उत्पन्न पस्तुझों को उत्पादकों से लेकर 
उपभोक्तान्ों के पास पहुँचते हैं | इनमें छोटे बड़े सब व्यापारी 
तथा पजंट आदि होते हैं। ये प्रायः उत्पादकों को उनके श्रम के 
बदले, कम से कम मूल्य देते, ह्योर उपभोक्ताह्ओों से अधिक से 
ध्रधिक मूल्य लेते हैं। ये प्रायः चतुर-चालाक ओर सम्पन्न व्यक्ति 
होते हैं, बाजार पर इनका अआधिपत्य रहता है।इस समृह को 
सद्दकारिता की सद्दायता की आवश्यकता नहीं है, घद्द तो निधंनों 
ध्पोर निर्घलों की रक्ता के लिए है। अस्तु, उत्पादक और डप- 
भाक्ता, ये दोनों सम्ृह अपनी श्रपनी सहकारी समितियाँ बनाते 
हैं । उत्पादक सहकारी समिति का लक्त्य यह रहता है कि मात्त 
पैदा करने में खर्च कम से कम हो, उसमें हर तरह की 
किफ़ायत की ज्ञाय, शोर पीछे उसे अच्छे दामों से बेचा जाय, 
जिससे मुनाफा अधिक से अधिक हो। उपभोक्ता सहकारी 
समिति का ध्येय यह होता है कि घस्तुओं को कम से कम छुल्य 
में खरीदे, जहाँ कटीं, से तथा जिस रीति से घद्दट सस्ती मिलें, 
खरीदी जायें, जिससे समिति के सदस्यों को वे पस्तुएँ यथा- 
सम्भष कम सुल्य में, किफायत से दी जा सकें। उक्त दोनों ही 
प्रकार की सहकारी समितियाँ दलालों को हटा देना चाहती हैं । 

अन्य समितियाँ--सहकारिता के सिद्धान्तों का उपयाग 
शनेक प्रकार से हो सकता हे। इसलिए उक्त दो प्रकार की 
सद्दका री समितियों के भअन्तगंत कई तरह की समितियाँ होती हैं । 
उदाहरणवत्‌ किसानों या कारोगरों को अपनी श्रावश्यकताधों 
की पूर्ति के त्तिए पूंजी की प्रायः कमी रहती है, ध्मोर इनकी 
साख कम होने के कारण इन्हें रुपया, बहुत धमधिक खूद पर ही, 
उधार मिलता है। इनकी साख बढ़ने का एक उपाय यह है कि 
भा० रा० शा०-११ 
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सहकारी साख समितियाँ बनाई जायें, कारण, कि जो पूंजी 
एक मनुष्य को, अकेले उसकी साख पर कभो कभी बहुत कष्ट 
तथा प्रथल करने पर भी नहों मिल सकती, पह कई मनुष्यों के 
सहयेग से, उन सब की साख पर, कम ब्याज में, आसानी से, 
तथा यथेष्ट मात्रा में मिल सकती है । 

जैसा कि ऊपर कदा गया है, सहकारी साख समितियाँ 
किसानों के अतिरिक्त कारोगरों आदि के लिए भी आपशोश्यक 
झोर उपयेगी हैं। किसानों के लिए पन्य प्रकार की सहकारी 
समितियों की भी आ्रावश्यकता होती हे । कृषि! के परिच्छेद्‌ में 
खेतों की चकबन्दी का महत्व तथा उसकी रीति बताई जा चुकी 
है। यह काम चकबन्दी-सहकारी-समितियों द्वारा श्रच्छी तरह 
हो सकता है। कुछ धन्य सहकारी समितियाँ निम्न लिखित 
है :-दूध-सहका री-समितियाँ, सिचाई-सहकारी-समितियाँ, क्रय- 
समितियाँ, विक्रय-समितियाँ | घासतव में सहकारी समितियों के 
भेंदों का कुछ अन्त नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ, सफाई, ग्राम-खुधार 
आदि चाहे जिस काय के लिए सहकारी समिति बनाई जा 
सकती है। 

भारतवपषे में सहकारिता--यद्यपि आधुनिक रूप में, 
सहकारिता आन्दोलन यहाँ बीसपों शताब्दी में ही आरम्भ 
हुआ, तथापि यह श्रति प्राचीन काल से व्यघद्दार में आता 
रहा है। कुछ गाँधों में सब किसान मिल कर एक दे कोल्‍्हू 
मोल या किराए पर ले लेते हैं ओर शोर बारी-बारी से ईख 
पेर लेते हैं। कहीं कीं कई कई किसान मिल कर खेती करते 
हैं, ओर फसल को अपने श्रम, तथा बैलों के उपयोग के द्विसाब 
से बाँट लेते हैं। बहुधा एक रखघारा कई खेतों की चोकसी के 
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लिए रखा जाता है। कहीं कहीं तालाब खोदने, सड़क, मंदिर, 
धमंशाला आदि बनाने, तथा इनकी मरम्मत करने धञादि का 
काम भी मिल्ल कर किया जाता है| प्रायः पंचायती मंदिर पझादि 
की प्रथा अभी तक प्रचलित है। 

सहकारी साख समितियाँ--अआधुनिक सहकारी 
समितियों में, भारतवष में साख समितियों का घिशेष प्रचार है। 
ध्रतः इनके सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें जान लेना उपयोगी 
होगा । यहाँ इन समितियों का पहला कानून सन्‌ १६०४ ई० में 
बना था, इसका संशोधन १६१२ में हुआ । ध्यठारह घ्ष से श्रधिक 
शआायु के कोर भी दस या इससे अधिक ईमानदार तथा एक दूसरे 
पर विश्वास करने घाले झादमी, सहकारोीं साख समिति बना 
सकते हैं। प्रत्येक सभासद पर समिति का सब कर्ज अदा करने 
का उत्तरदायित्व रहता है । सब काम सभासदों के हाथ में रहता 
है; सरकारी अफसर केघल दिसाब जाँचते हैं, ओर आवश्यक 
परामशं देते हैं । 

सरकार ने इन समितियां को कई खुधिधाएँ दे रखी हैं । इन 
समितियों तथा इनके सदस्यों की शोर से, समिति के सम्बन्ध 
में जो दस्तावेज लिखे जायें, उनका स्टाम्प खचं, तथा जो 
रजिस्ट्री कराई जाये, उनका रजिस्टरी खच, माफ़ है । सहकारी 
साख समितियों के मुनाफ़े पर इनकम टेक्स भी माफ़ है। एक 
समिति अपने जिले की दूसरी समिति को रुपया बिना ख़चे 
भेज सकती है। समिति के किसी सभासद का कोई हिस्सा 
कभी कुक नहीं किया जा सकता। रजिस्टरी होजाने पर समिति 
को ज़िले के सेंट्रल बेंक से निर्धारित खूद पर रुपए मिलने 
लगते हैं। समितियाँ रुपया उधार लेकर, उसे कुछ अधिक सूद 


१६७४ भारतीय राज्य शासन 


पर अपने सदस्यों को दे देती हैं । इस खूद की दर उस दर से 
कम होती है, जिस पर साधारणतः किसानों को किसी पन्य 
व्यक्ति या संस्था से रुपया उधार मिल सकता है। 

इन समितियों से सर्च साधारण को बहुत लाभ होता है। 
इनके सभासदों को, समितियों से रुपया कम सूद पर मिलता 
है। लोगों को श्रापस में मितकर काम करने की शादत पड़ती 
है | इससे उनमें पारस्परिक प्रेम और एकता की वृद्धि होती है। 
इनके सभासदों को मितव्ययिता का अभ्यास होजाता है, इससे 
उनकी श्याथिक दशा सुधरती है । 


इन समितियों के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है । सन्‌ 
१६१६ ६० के सुधारों के धन॒ुसार सहकारो समितियों का विषय 
प्रान्तीय सरकारों के धअमधीन है । 


ग्रामःसुधार ओर सहकारिता-पहले कहा जा चुका 
है कि सहकारिता के सिद्धान्तों का उपयोग श्रनेक कार्यों में 
किया जा सकता है | कुछ समय से ग्राम-सुधार की ओर भारतीय 
नेताओं का पिशेष ध्यान आश्राकषित हुआ हे, सरकार भी इस काये 
के लिए कुछ शक्ति तथा रुपया लगाने लगी है। अस्तु, इस कारय 
में भी सहकारिता के सिद्धान्तों का उपयाग किया जा रहा है । 

प्रत्येक प्रान्त में थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। बहुधा जिल्ले 
में कार्यकर्ता तेयार किए जाते हैं ओर गाँव में सहकारी साख 
समिति तथा स्कूल खोला जाता है। प्रायः स्कूल को ग्राम-सुधार 
का केन्द्र बनाया जाता है; कार्यालय सम्बन्धी आपश्यक कार्य 
स्कूल का शभ्ध्यापक करता है। बालक बालिकाओं को उन 
खुधारों के सम्बन्ध में शित्ता दी जाती है जो गाँव में करने होते 
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हैं। गाय बेल की नस्ल खुधारने का प्रयत्न किया जाता है, ओर 
इसके लिए गाँष में अच्छे साँड खरीद कर रखे जाते हैं । खेती के 
लिए अच्छा बीज सहकारी साख समिति द्वारा बेचा जाता है । 
किसानों को गोबर तथा दूसरा कूड़ा गड़ढों में भर कर खाद 
बेचना सिखाया जाता है । उन्हें गोबर के कंडे बनाने की हानियाँ 
बताई जाती हैं। शौच जाने के लिए गड़ढे पाले शोच-स्थान 
( 'पियलेट्रीन  ) तेयार कराए जाते हैं। रोगियों का इलाज करने 
के लिए बेच या डाक्टर की व्यचस्था की जाती है । मुकदमे- 
बाजी कम करने तथा रुपया आभूषणों में न लगा कर साख 
समितियों में जमा कराने का परामर्श दिया जाता हे । 

ध्रभी यह कार्य बहुत थोड़े से ही गाघों में हो रहा है, तथा 
उनकी भी आषादी के घिचार से, काये काफी नहीं हो रहा है । 
यदि सरकारी अधिकारी यथेष्ट ध्यान दे' और जनता के 
ध्रादमियों से मिल कर काय करे तो ग्रामों में सहकारिता के 
सिद्धान्तों के उपयाग से बहुत सुधार है| सकता है। 





बाइसवाँ परिच्छेद 
स्थानीय स्वराज्य 


नाई दे ३ 
प्राकृषन--भारतवर्ष स्पराज्य-प्राप्त देश नहीं है। यहः॑ की 
जनता को अपने देश या प्रान्त के शासन में थोड़े से ही अधिकार 
हैं। उन्हें सरकार द्वारा केघल अपने अपने स्थानों अर्थात्‌ देहातों 
या नगरों के ही सुधार या प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ विशेष अधिकार 
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मिले हुए हैं। इन अधिकारों का उपयेग करने के लिए जो संस्थाएं 
बनाई गई हैं, वे 'स्थानीय स्घराज्य संस्थाएँ” कहलाती हैं। इनके 
भेद ये हैं :-- 


(१) म्युनिसिपैलिटियाँ, कारपोरेशन, ओर 'नोटीफाइड प्रिया! 
(२) जिला-बोडे या जिला-कोंसिल, 

(३) पंचायतें, ओर 

(४) पोर्ट ट्रस्ट तथा इस्प्रवमेन्ट ट्रस्ट । 


म्पुनिसिपैलिटियों ; संक्षिप्त इतिहास--म्युनिसिपैलि- 
टियों का कार्य-च्षेत्र नगर या शहर है। इनके दो उद्देश्य हैं :-- 
नगर का सुधार होना, झोर जन साधारण को सावंजनिक कार्य 
करने की व्यापहारिक शिक्षा मिलना । प्रेसीडेन्सी नगरों अर्थात्‌ 
कलकत्ता, बम्बई और मदरास को छोड़ कर, सन्‌ १८४२ ई० तक 
भारतचघष में कोई म्युनिसिपैलिटी स्थांपित नहीं की गई थी। 
उस घर एक ऐक्ट बंगाल में म्युनिसिमेलिटियाँ स्थापित करने के 
घिचार से बनाया गया, परन्तु उस से कोई सफलता प्राप्त न 
हुई । सन्‌ १८४० ई० में समस्त भारत के लिए ऐेक्ट पास किया 
गया, जिस से प्रान्तीय सरकारों के यह अधिकार मिल गया 
कि वे, जहाँ जनता की रुचि हो, सड़कें बनाने ओर सुधारने, 
रोशनी, अथषा अन्य प्रकार से नगर की उन्नति के हेतु म्यूनिसि- 
पेल्िटियाँ स्थापित कर सके | इसी पेक्ट से मकान तथा अन्य 
प्रकार के माल पर टैक्स लगाया जाने लगा । 

बीस वर्ष तक स्युनिसिपेलिटियों का विशेष बिस्तार न हुआ । 
सन्‌ १८७० ई० में, कुछ पास्तथिक उन्नति लाड़ मेझो के समय में 
हुई । पश्चात्‌ चुनाष के सिद्धान्त का प्रचार हुआ । परन्तु 
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अधिकांश में म्युनिसिपेलिटियाँ सरकारी कर्मचारियों के ही अधीन 
रहीं । विशेष उन्‍नति सन्‌ १८८४ ई० में हुईं, जब कि लाई रिपन ने 
स्युनिसिपेलिटियों के अधिकार बढ़ाए, भर उन पर सरकारी 
दबाघच कम किया । उस वर्ष के ऐक्ट से ऐसा नियम किया गया 
कि म्युनिसिपैलि्ियों के आधे मेम्बर चुने जायें, ओर शेष के भी 
शाधे से अधिक सरकारी वेतन पाने वाल्तले न हों। सभापति 
मेम्बरों द्वारा भी चुना ज्ा सकता था ओर सरकार भी नियत 
कर सकती थी। यदि घह सरकार द्वारा नियत द्वो तो उप- 
सभापति चुनने का अधिकार भेम्बरों का रहता था। 

सन्‌ १६०६ ३० में आझधिकार-पिभाजक (])00०709७॥88007) 
कमीशन ने इस काय को बढ़ाने का प्रस्ताव किया। तदुपरान्त 
सन्‌ १६१४ में भारत सरकार ने एक सपिस्तर प्रस्ताव प्रकाशित 
किया, जिसमें इन संस्थाश्मों की उन्नति फ्रे उपाय बताए गए । 
मांट-फोर्ड खुधारों के सम्बन्ध में विचार करने के समय इस 
पिषय पर भी विचार हुआ, ओर सन्‌ १६१८ हैं० में भारत सरकार 
ने इनकी उन्नति ओर वृद्धि के सम्बन्ध में अपना नया प्रस्ताष 
प्रकाशित कराया । 

आधुनिक स्थिति-- म्युनिसिपैलिटियों का नया निर्वाचन 
प्रायः चार साल में होता हे। प्रत्येक प्रान्त में निर्षाचकों की योग्यता 
सम्बन्धी साधारण नियम समान हैं, व्योरेघार बातों में थोड़ी 
बहुत भिन्नता है। साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति निर्धाचक 
या मत दाता ( “वोटर ” ) हो सकता हैं, जो म्युनिसिपेलिटी की 
सीमा में कम से कम छुः मास से रहता हा, इक्कीस या अधिक 
वर्ष का हो, ओर जो निर्धारित किराए पाले मकान में रहता हो, 
या उसका मालिक हो, या जिसकी निर्धारित आय हो। स्रियों 
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का भी मताधिकार प्राप्त है । प्रायः म्युनिसिपैलिटियों में जञाति- 
गत प्रतिनिधित्व की प्रथा प्रचलित है, यह बहुत अहितकर हे। 
( स्युनिसिपैलियी के लिए निर्षाचकों की अयोग्यताएँ घही हैं, 
जा हम भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रसंग में, बता चुके हैं । ) 


ब्रिटिश भारत की कुल म्युनिसिपेलिटियों की संख्या लगभग 
७८० है ।# म्युनिसिपैलिटी के सदस्य भिन्न भिन्न शहरों में कम 
ज्यादह होते हैं। अधिकांश म्युनिसिपैलिटियों में कुल सदस्यों 
के आधे से दो-तिहाई तक निर्षाचित रहते हैं। म्युनिसिपेल्तिटी 
के सदस्य ' स्युनिसिपल कमिश्नर, कहलाते हैं। बड़ी बड़ी 
स्युनिसिषेलटियों में अपना इज्िनियर, शआोपरसियर, स्घास्थ- 
अफसर, ओर सफाई-निरीक्षक ( सेनीटरी-इन्स्पेक्टर ) शह्मादि 
होते हैं । म्युनिसिपल कमंचारियों में सेक्रेटरी या प्रबन्धक 
( ऐग्जीक्यूटिव' ) अफसर का पद्‌ बड़े महत्व का होता है । 

कार्य पद्धति--सभापति प्रायः सदस्यों द्वारा निर्षाचित 
किया जाता है; यह आवश्यक नहों हे कि वह सदस्यों में से ही 
हो । उप-सभापति सदस्यों में से ही निर्धाचित होता हे, इस पद 
के लिए कभी कभी दो व्यक्ति भी चुने जाते हैं, एक 'सीनियर 
चाइस चेयरमेन' कहलाता है, दूसरा जिसको पद इससे छोटा 
होता है, 'जूनियर धाइस चेयरमेन ' कहा जाता है। कार्य की 
सुधिधा के लिए म्युनिप्तिपल कमेटी के अ्रधीन उस के सदस्यों की 
कई छोटी छोटी कमेटियाँ या समितियाँ होती हैं, यथा शिक्ता 
समिति, स्वास्थ समिति, श्र्थ समिति आदि । प्रत्येक समिति में 








नैः सन्‌ 48 झ्श्ई के विधान के  अजुसार वां ब्रिटिश भारत में न 
रहने से, भव म्युनिसिपैक्निटियों की संख्या ७२७ रह गई है । 
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एक एक सभापति तथा दो चार अन्य सदस्य रहते हैं | ( एक 
व्यक्ति दो या अधिक समितियों का भी सदस्य हो सकता है )। 
इन समितियों में ऐसे व्यक्ति भी मिला लिए जाते हैं, जो म्यनिसि 
पेल्िटी के सदस्य न हों, हाँ, समिति से सम्बन्धित पिषय के 
अनुभवी हों। ऐसे सदस्य 'को-आपसरेड” ((/०-०//०व१) या मिलाए 
हुए कद्दलाते हैं । 

प्रान्तीय सरकार स्यनिसिपलिटी के कार्य का निरीक्षण ओर 
नियंत्रण करती है। कमिश्नर बजट की जाँच करता है, ओर 
धनुचित समझे जाने पाले व्यय को रोक सकता है। 

म्युनिसिपैलियियों के कार्य-मिन्न भिन्न स्थानों में 
कुछ भेद होते हुए, साधारणतः म्युनिसिपेलिरियों के मुख्य 
काय ये हैं :-( १) सर्घंसाधारण की खुधिधा की व्यपस्था 
करना-सड़कें बनचाना, उनकी मरम्मत करना, उन पर रोशनी 
शोर छिंडकाघ कराना ओर चृत्त लगधाना, डाक बंगला आदि 
बनघाना, कहीं आग लग जाय तो उसे ब॒म्काना, (२) स्थास्थ 
रत्ता--अस्पताल या आझरोषधालय खोलना, चेचक ओर प्लेग 
के टीके लगाने तथा मेले पानी के बहने का प्रबन्ध कराना, 
झोर छत की बीमारियों को रोकने के लिए उच्चित उपाय 
काम में त्ताना; पीने के लिए स्वच्छ जल ( नल आदि ) की 
व्यवस्था करना, खाने के पदार्था में काई हानिकारक पघस्तु 
तो नहीं मिलाई गई है, इसका निरीक्षण करना। (३) शिक्ता, 
विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए, पाठशालाशों की 
समुचित व्यवस्था करना, मेत्ते ओर नुमायशें करना । 

आमदनी के साधन--इन संस्थाओं की आमदनी के 
मुख्य मुख्य साधन ये हैं :-( १) चुंगीं, यह इन संस्थाओं की 
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सीमा के अन्दर पञआझाने पाले माल तथा जानघरों पर लगती 
है। संयुक्त प्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ 
ज़िलों में म्युनिसिपेलिटियों का नाम ही ' चुंगी ' पड़ गया है। 
(२) मकान आर ज़्मीन पर कर। (३ ) नदियों के पुल पर 
कर । (४) सपारियों, गाड़ी, बग्गी, साइकिल, मोटर ओर 
नाथ पर कर। (५) पानी, रोशनी, सफाई, श्ादि का कर । 
( ६ ) हेसियत, जायदाद ओर जानवरों पर कर। (७) यात्रियों 
पर कर । यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ़ासले 
से आने घालों पर लगता है ओर प्रायः रेलवे टिकट के सूल्य 
के साथ ही घसूत कर लिया जाता है। (८) म्युनिसिपत्ल 
स्कूलों की फ़ीस ( & ) शिक्ता प्रचार या सफ़ाई आदि के पिशेष 
काये के लिए सरकारी सद्दायता या ऋण । 

कारपोरेशन-कलकप्ता, बम्बई ओर मद्रास शहर 
की स्यूनिसिपेलिटियाँ “ स्थूनिसिपल कारपोरेशन ” या केघल 
€ कारपोरेशन ' कहलाती हैं। इनके सदस्यों ( कमिश्नरों ) 
को कोंसिलर, ओर सभापति को “मेयर ' कहते हैं। शन्‍न्य 
म्युनिसिपेलटियों से इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, ओर 
ध्याय व्यय तथा काये क्षेत्र अधिक, द्ोता है। 

नोटीफाइड एरिधा-इसे स्युनिसिपैलिटी के थोड़े से 
धधिकार होते हैं । यद्द ऐसे कस्ब्रे में दाता है जिसकी जन- 
संख्या दस हजार से अधिक न हो । इस के अधिकांश सदस्य 
नामज़द होते हैं। 

जिला-बो्डे था जिला-कॉंसिल-देहातों में स्थानीय 
स्थराज्य का श्ारम्भ, स्थुनिसिपेलिटियों के स्थापित होने के. 
बहुत दिनों बाद हुआ । यहाँ स्थास्थ, सफाई, प्रारम्भिक शिक्ता 
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तथा श्रोषधादि का प्रबन्ध रखने के उद्देश से : ज़िला-बोड्ड ' 
या ज़़िल्ा-कोंसिल संगठित की गई हैं। कहीं कहीं तालुकों 
( तद्सील ) बोर्ड या लोकल बोर्ड हैं। इनके मत दाताओं, तथा 
ध्याय आयादि के विषय में नियम उसी प्रकार के हैं, जैसे स्युनिसि- 
पेलिटियों के। जो कार्य शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के हैं, 
प्रायः थे सब कार्य देहातों में बोर्डा के होते हैं। उनके अतिरिक्त 
इन्हें कृषी और पशुओं की उन्नति के लिए भी विषिध कार्य 
करने चाहिये। इस प्रकार उनका कतंव्य महान है । इसे देखते 
हुए बोड प्रायः बहुत ही कम कार्य कर रहे हैं। इसका प्रधान 
कारण यह है कि उनकी आय बहुत थोड़ी है। अधिकतर शाय 
डस महसूत्त से होती हे, जो भूमि पर लगाया जाता है ओर 
जो सरकारी वाषिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही, प्रायः 
एक आना फ़ी रुपए के हिसाब से घसूल करके, इन बोर्डा को 
दे दिया जाता है| 

पंचायते-प्राचीन काल में यहाँ प्रत्येक गाँव या नगर में एक 
प्रभावशाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय रतक्ता-कार्य के लिए 
ध्पपनी पुलिस रखती, स्घयं भूमि-कर पसूल करके राजकोष 
में भेजती, और छोटे मोटे दीवानी ओर फ़ौज़दारी के झगड़ों 
का निपटारा करती थी। पंचायतों का यहाँ इतना घिश्वास 
था कि शअब तक भी “ पंच परमेश्वर ' की कहाघत चली शझाती 
है। पंचायतें यहाँ हिन्दुओं के ज़माने से थीं, मुसलमानी अमल- 
दारी में भी रहीं । परन्तु पअंगरेज्ों के शासन काल में इनकी 
आझाय तथा अधिकार प्रान्तीय सरकारों ने ले लिए | पुलिस, 
तथा फोजदारी अदालतें स्थापित करदी गई" । इससे पंचायतों 
का क्रमशः हास हो गया। यद्यपि श्ब भी पंचायती मन्दिर 
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शोर धमंशाला आदि बनती हैं, ये, प्राचीन व्यवस्था के स्म्नति- 
चिन्ह मात्र हैं । 

पंचायतें, अश्रब॒ पुनः, नघीन रूप से, स्थापित कराने का 
उद्योग हो रहा है; इनके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रांतों में 
कानून बनाए गए हैं, शोर कितने हो स्थानों में सरकार द्वारा 
इनकी स्थापना हो गई है, तथा हो रही है। इनमें प्रायः चार 
पाँच या अधिक सदस्य, तथा एक सरपंच होता है। प्रायः 
सदस्यों का निर्धाचन गाँध घाले नहीं करते, जिलाधीश उन्हें 
नामजद करता है। इन्हें छोटे-मोटे दीघानी तथा फ़ोजदारी 
मामलों का फेसला करने का अधिकार होंता है। इनमें पेश 
होने घाले मुकद्दमों में, किसी पतक्त की ओर से काई घकील 
पैरवी नहीं कर सकता, अन्य खच भी कम होता है। पंचा- 
यतों को गाँध में शित्ता, सफ़ाई, ओर आधारा फिर कर 
नुकसान पहुँचाने वाले मवेशियों के सम्बन्ध में भी कुछ अधिकार 
दे दिए जाते हैं । 

शाधुनिक पंचायतों के अधिकार प्राचीन पंचायतों की 
अपेकत्ता बहुत कम हैं । ये एक प्रकार की सरकारी संस्थाएँ हैं 
आर इनका कार्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता से, तथा 
उनके ही निरीत्तण ओर नियंत्रण में हाता है । 

पोर्ट टूस्ट--कलकत्ता, बम्बई, मदरास, चरगाँध, करांचो 
ओर रंगून आदि बन्दरगाहों का स्थानोय प्रबन्ध करने पाली 
संस्थाएँ “पोर्ट ट्रस्ट ” कद्दाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम 
बनाते हैं ओर व्यापार के सुभीते के अनुसार, नाव और जहाज़ 
की सुव्यवस्था करते हैं। इनके सभासद 'ट्स्टी' कहलाते हैं । 
कलकत्त के सिघाय सब पोरटे ट्रस्टों में निर्धाचित सदस्यों की 
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अपेत्ता नामजद ही अधिक रहते हैं। ये ही ऐसी स्पराज्य- 
संस्थाएँ हैं जिनके सदस्यों को कुछ भत्ता मिलता है। माल- 
लदाई आझोर उतराई, गोदाम के किराए, तथा जहाज़ों के कर से जो 
ध्रामदनी होती है, वही इनकी आय हे । 

इम्प्रवमेंट ट्ूस्ट-बड़े बड़े शहरों की उन्नति या खुधार 
के लिए कभी कभी घिशेष कार्य करने होते हैं, जेसे संकुचित 
सड़कों को चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हधादार बनाना, 
ग़रीब झोर मज़दूरों के क्षिण मकानों की खुव्यवस्था करना, 
आादि | इनके कामों के घास्ते * इम्प्रधम्ेन्ट टूस्ट / बनाए जाते 
हैं । ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहाबाद, लखनऊ ओर कानपुर 
आदि में हैं । इनके सदस्य सरकार, म्युनिसिपैलिटियों तथा 
व्यापारिक संस्थाप्मों द्वारा नामज़द किए जाते हैं। ये अपने 
काय के लिए, पअधिकार-गत भूमि आदि का किराया, तथा 
ध्रावश्यकतानुसार ऋण या सहायता लेते हैं । 





तेशेसवाँ परिच्छेद 
देशी रियासतें 


“४ है -- 

इस पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में बताया जा चुका हे कि 
भारतघष में अंगरेजों के अतिरिक्त, योरप के अन्य देशों के 
निषासियों ने भी राज्य-स्थापना का प्रयत्न किया था, पर पअन्ततः 
घिजय अंगरेजों की रही | तथापि कुछ स्थान झभी तक फ्रांसी- 
सियों, भर पुतंगीज्ों के श्रधीन हैं--इनकी जनसंख्या क्रमशः 
लगभग तीन लाख शोर छः लाख है । भारतघ का ज्ञो भाग 
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अंगरेजी राज्य के अन्तगंत हुआ, वह ब्रिटिश भारत कद्दलाता 
है। इसका क्षेत्रकल ८५,६३,००० घर्ग मील, ओर जनसंख्या लग- 
भग २६ करोड़ हे। पिछुले परिच्छेदों में जो शासन पद्धति बताई 
गई है, घह इसी भाग की है। इसके शझतिरिक्त भारतवर्ष का 
खासा भाग देशी राज्यों या रियासतों का है; उनके सम्बन्ध में 
इस परिच्छेद में लिखा जाता हे । 

साधारण परिचय--देशी रियासतों से भारतघर्ष के उन 
भागों का प्रयोजन हे, जिनका आन्‍्तरिक शासन यहाँ के ही राजा 
या सरदार, विविध संधियों के अनुसार, सम्राट्‌ की अधीनता 
में रहते हुए, करते हैं । छाटी बड़ी सब रियासतों की संख्या 
५६० है । इनमें से हैदराबाद, बड़ोदा, मेखूर, कशमीर और गघा- 
लियर शझादि कुछ तो पअपने घिस्तार में येरप के प्रधान स्घतंत्र 
राष्ट्रों के समान हैं, ओर बहुत सी साधारण गाँव सरीखी हैं । जिन्हें 
वास्तव में रियासत कहा जाना चाहिये, उनकी संख्या दो सो 
से भी कम है; शेष सनदी जागीरें (॥0/80०४) हैं, जिनके अधि- 
पति, सरदार या “चीफ ' कहलाते हैं। तीस रियासतें ऐसी हैं, 
जिनकी आबादी, क्षेत्रकत शोर साधन ब्रिटिश भारत के आझरोसत 
ज़िजल्ले के समान हैं। तेईस ऐसी हैं जिनका पिस्तार एक एक पघर्ग 
मील भी नहीं है, ओर नो ऐसी हैं जिनका क्ेत्रफल एक एक वर्ग 
मील है। चार राज्यों में सो सो आदमियों की संख्या भी नहीं 
है, ओर तीन की पवाषिक शझाय सो सो रुपर से कम है। सब 
रियासतों का क्षेत्रफल कुल मिल्ला कर सात लाख घर्ग मील और 
जनसंख्या आठ करोड़ से अधिक है। 

देशी रियासतें और भारत सरकार; संक्षिप्त 
इतिहास--देशी रियासतों का भारत सरकार से समय समय 
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पर भिन्न भिन्न प्रकार का सम्बन्ध रहा हे। मोटे हिसाब से यह 
सम्बन्ध तीन प्रकार का कटद्दा जा सकता है। (१) भारतबषं में 
अंगरेजी राज्य स्थापना सन्‌ १७५७ ई० से आरम्भ हुई, मानी 
जाती हे । उस समय से चालीस घर तक कम्पनी देशी रिया- 
सतों को स्घतंत्र मानती रही, वह अपने राज्य की सीमा पर 
के भागों से देश काल के अनुसार व्यवद्दार करती थी, श्रन्य 
भागों से सम्पक में झाने से यथा-सम्भव बचती थी । 

(२) इस अ-हस्तत्तेप नीति में लाड वेलजुली (१७६८-१८०४५) 
ने परिषतंन किया । उसने सहायक (0प्र०धंधा७/५) सन्धि की रीति 
चलाई । जो रियासत यह संधि स्वीकार करती थी, घह कम्पनी 
की प्रभुता मानती थी, ओर अपने खर्च से अंगरेजी सेना रखती 
थी | जब वह रियासत सेना का खच देने में असमर्थ हो जाती 
थी, तो घह उसके बदले में राज्य का कुछु भाग कम्पनी को 
देती थी। इन संधियों से भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य का प्रभाष 
तथा घिस्तार बढ़ा शोर देशी राज्यों की शक्ति त्तीण होती गई। 
लाडे डलहोजी ( १८४८-५६ ) ने यह नियम कर दिया कि कुछ 
खास प्रमुख रियासतों को छोड़ कर अन्य रियासतों में नरेश 
के निस्संतान मर जाने की दशा में, उसका राज्य गोद्‌ लिए हुए 
व्यक्ति को न मिलते, जब तक कि अंगरेज सरकार उसे उसको 
उत्तराधिकारी श्वीकार न करतले। इस प्रकार, इस समय से, 
कम्पनी ने रियासतों के श्रान्तरिक विषयों में तो हस्तक्षेप न 
किया, परन्तु बहुत सी रियासतों को अंगरेजी राज्य में मिला 
लिया । यद्द नीति सन्‌ १८५७ ई० की राज्य क्रान्ति तक रही। 
(३) इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में जो नीति निश्चित 
हुई, वह मार्ट तोर से अब तक चली जा रही है । 
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साम्राज्ञी की धोषणा--श्स नीति का आधार महाराणी 
विकटोरिया की सन्‌ १८४८ ई० की घोषणा है । इस घोषणा का 
उद्लेख पद्दले किया जा चुका है। यद्यपि एक उत्तरदायी पदा- 
धिकारी ने इसे “असम्भव सनद्‌ ' (॥7/08प0० लाक्वान००) कहा 
है, तथापि इसका भारतीय राजनीति में महत्व-पूर्ण स्थान माना 
जाता हे। देशी राज्यों के सम्बन्ध में ब्रिरिश सरकार की नीति 
के घिषय में, इस घोषणा में कहा गया था :--- 


“हम अपने वर्तमान ( भारतोय ) राज्य का, और अधिक विस्तार नहीं 
चाइते । जब कि हम अपने राज्य था अ्रधिकारों पर किसी को आक्रमण न 
करने दंगे, हम औरों के ( राजाओं के ) राज्य या अधिकारों पर भी कोई 
झाधात न होने देंगे। हम देशी राजाओं के अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा 
का, अपने अधिकारों भौर मान-प्रतिष्ठा की तरह, सम्मान करेंगे। ” 

भारत सरकार को वतेमान नीति--इस समय देशी 
रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति यह है कि जब 
तक वे सरकार के प्रति राजभक्ति बनाए रक्‍खें, ओर पहले 
की हुई संधि की शर्ता का यथेाचित पालन करते रहें, तब तक 
सरकार उनकी रक्ता करेगी ओर उनका अस्तित्व बनाए रखेंगी | 
यथ्यपि साधारण दशा में देशी नरेश अपनी रियासतों का स्थयं 
प्रबन्ध करते हैं, वे भारत सरकार के परामश्श की श्पषहेलना नहीं 
कर सकते। सरकार जिस नरेश को शअ्योाग्य या श्रसमर्थे 
समझे, उसे गद्दी से उतार कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदा- 
रूढ़ कर देती हे, या उसके राज्य में कोई एडमिनीस्ट्रेटर (शासक) 
नियत कर देती हे । यदि किसी नरेश के सनन्‍्तान न हो तो उसे 
उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाजत दी जाती हे। 
घारिस के नाबालिग ( अद्पायु ) होने की हालत में देशी राज्य 
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के शासन का प्रबन्ध सरकार करती, या रिजेन्सी द्वारा करवाती 
है। इन रियासतों को इस बात की पशन॒मति नहीं रहती कि 
सरकार की थाज्ञा बिना वे परस्पर में एक दूसरे से, अथवा 
किसी घिदेशी राष्ट्र से किसी प्रकार का राजनेतिक व्यघहार 
कर सकें, अथवा किसी घिदेशी को अपने यहाँ नोकर रख सकें। 
इन रियासतों की रक्ता का भार सरकार ने पअपने ऊपर ले रखा 
है, और इन्हें सरकार की सहायता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती 
है । इसके अतिरिक्त, ये थाड़ी सी फ़ोज अपनी अआन्‍्तरिक शान्ति 
ध्थथवा दिखावे के लिए रख सकती हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई 
करने, ध्रथवा किसी की चढ़ाई से अपने को बचाने के लिए ये 
कोई फ़ोज नहीं रख सकतीं । 

पहले बताया जा चुका है, भारत सरकार का 'पघिदेश झोर 
राजनेतिक घिभाग देशी रियासतों की निगरानी करता है, यह 
पिभाग स्वयं घायसराय के अधीन है। ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय 
या प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्नों में देशी रियासतों सम्बन्धी 
शालोचना या प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते । 

देशी रिघासतों के अधिकार--देशी रियासतों के 
निधासी अपने अपने नरेश की प्रजा हैं।साधारणतया इन पर, 
अथपा इनके शासकों पर ब्रिटिश भारत का कानून नहीं लग 
सकता । हाँ, देशी रियासतों में रहने पाली ब्रिटिश प्रज्ञा पर, तथा 
रेज्जीडेन्सी, छापनी, रेल या नहर की भूमि में, त्मथवा राजकोट 
या बड़घान ( गुजरात ) जेसे स्थानों में जहाँ व्यापार धादि के 
कारण बहुत से अंगरेज रहते हों, अंगरेजी सरकार के ही कानून 
का व्यवद्दार होता है। ब्रिटिश भारत का यदि कोई श्रपराधी 
किसीो देशी रियासत में भाग जाय, तो षह उस नरेश की धाज्ञा 
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से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता हे। देशी 
रियासतों की प्रज्ञा ग्रपनीा रियासत की सीमा के बाहर ब्रिटिश 
प्रजा की तरह मानी जाती हे । 

साधारणतः देशी नरेश अपनी प्रज्ञा से कर लेते, तथा उसके 
दीघानी और फ़ौजदारी मामलों का फ़ेसला करते हैं। कुछ 
नरेश अपने यहाँ थाने पाते माल पर चंगी लेते हैं। कुछ अभी 
तक शअपने रुपए आदि सिक्के ढालते हैं। परन्तु, इन सब को 
अपने यहाँ अंगरेज़ी रुपए को पही स्थान देना पड़ता है, जो उसे 
ब्रिटिश भारत में मिला हे। 

जाँच कमीटान--ऐसे कगड़ों के पिषय में जो दो या 
घश्रधिक रियासतों में, अथवा किसी रियासत ओर किसी प्रान्तिक 
सरकार या भारत सरकार में उपस्थित हो, घायसराय एक 
कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो झगड़े वाले मामले की जाँच 
करके उसके सामने अपना आवेदन करे | अगर वायसराय इस 
ध्रावेदन को मंजूर न कर सके तो घह उस मामल्ले को फ़सले 
के लिए भारत मंत्री के पास भेज देगा । जाँच कमीशन की यह 
व्यवस्था सन्‌ १६२० ई० से हुई हे । 

नरेन्द्र मंडल--पिछले खुधारों के अजुसार, १६२१ से 
नरेन्द्र मंडल ( चेम्बर-आफ़-प्रिसेज्) नामक एक समिति बनी 
हुई है। इसमें १२० सदस्य हैं | बड़ी बड़ी १०८ रियासतों के 
नरेशों को एक एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, ओर १२ 
सदस्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि है । शेष ३२५ छाटी रियासतों 
को इसमें कोई स्थान प्राप्त नहीं है । जिन विषयों का प्रभाष कई 
रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिरिश साम्राज्य 
या ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से हो, उन पर इस 
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संस्था की सम्मति माँगी जाती है। इसका सभापति वायसराय 
होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाश ओं में से ही कोई प्रधान 
का कार्य करता है | मंडल के नियम, वायसराय नरेशों की 
सम्मति लेकर बनाता है । मंडल प्रति घर एक छोटी सी स्थाई 
समिति बनाता है, जिससे घायसराय या सरकार का “ विदेश 
झोर राजनेतिक' पिभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण 
घिषयों में सम्मति लेता हे ! 

मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में हे। अधिवेशन प्रायः 
साल में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों 
पर ही वादानुवाद होता है । सन्‌ १६२८ हैं० तक अधिवेशन की 
सब कारंचाई गुप्त रखी जाती थी, श्ब इसमें कुछ दर्शक भी 
उपस्थित हो सकते हैं । 

बटलर कमेटी की सिफारिशों-सन्‌ १६२७ ई० में 
ब्रिटिश भारत के शासन खुधारों के सम्बन्ध में जाँच करने के 
लिए साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। उसी समय, देशी रिया- 
सतों का ब्रिटिश सरकार से क्‍या सम्बन्ध रहे, तथा उनका 
ब्रिटिश भारत से आझाथिक सम्बन्ध केसा हो, इस पिषय का 
विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसे उसके सभा- 
पति के नाम पर * बटलर कमेटी ' कहते हैं। इसने सिफारिश 
की, कि देशी नरेशों को ब्रिटिश भारत की आयात-कर शकादि 
उन मद्दों की आय में से कुछ हिस्सा दिया जाय, जिनकी आय 
देशी राज्यों की प्रजा से घसूल द्वोती हैे। इसकी एक मुख्य 
सिफारिश यह भी थी कि देशी रियासतों को सम्बन्ध भारत 
सरकार से न रह कर सम्राट से रहे, अर्थात्‌ गवनर-जनरल से न 
रह कर सम्नाट-प्रतिनिधि घायसराय से रहा करे | 


१८० भारतीय राज्य शासन 


संघ शासन ओर देशो रिघासतें -- भाषा, धर्म, जाति, 
व्यापार, अदि की दृष्टि से भारतवर्ष अखंड है ; उसके बिटिश भारत और 
देशी राज्य दे। सर्वथा एथक भेद्‌ नहीं किए जा सकते । सन्‌ १६१७ ई० 
में मांट-फोर्ड रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ था । पश्चात्‌ बटलर कमेटी, भौर 
साइमन कह“: ने भी दोनों भागों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित सभा की 
घ्िफारिश की | तदनंतर सन्‌ १६३० हूँ० में, लन्दन में गोलमेज सभा हुई, 
उसमें संघ शासन के सिद्धान्त को व्यवहार में परिणत करने के विषय में 
विचार किया गया, और वहाँ उपस्थित नरेशों ने इसे स्वीकार कर लिया । 
इसके फल-स्वरूप सन्‌ १६३५ ई० के शासन विधान में भारतवर्ष में 
केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ शासन निर्धारित किया गया है, बिससे 
बिटिश भारत और देशी शाज्यों का एक संघ बन कर, देनों का एक साथ 
शासन दे। । इसके सम्बन्ध में ' भारत सरकार ' और “भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल ' शीर्षक परिच्छेदों के भनन्‍्त में क्षिखा ज्ञा चुका है। 


